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 भाग  -प्रश्न  उत्तर



 संसदीय वाद  विवाद

 (  भाग  sa  र  उत्तर  से  हुच  फायदा
 )

 शासकीय

 oo

 १६३
 १६

 सरदार  हुक्म  सिह :  कितने

 लोक  सभा
 ह  ह  Ne  ने  इस  प्रतियोगिता  में  अपनें

 प्रतिनिधि  भेज  ? ७  नवम्बर  PAR
 २

 ककना

 4
 प्किनथ्जा जा og |  श्री  के०  डी०  मालवीय  कुल सदन  की  बैठक  पौने  ग्यारह  बजे  स  वेत  हुई  ।

 विश्वविद्यालयों में  से  १६  न  अपने  प्रतिनिधि

 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन
 थ

 |
 भेजे  Teg उन  में  से  चार  नहीं आ  सके  ।

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  इसलिए  इ  स  प्रतियोगिता  में  केवल  १९२

 निधियों  ने  भाग  लिया  ।

 बटन
 के  ना  विवाद  में  भाग  लेने  वाला  दल

 सरदार  हुक्म  सिह  :  जिन  छात्रों  को ¥E@,  सरदार gan  सिह  क्या

 दिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंग
 चुना

 गया  वे  किन  ब्रिइवविद्यालयों  के

 कि  क्या  मंत्रालय  के  तत्वावधान  में  भारतीय

 विश्वविद्यालयों  वाद  विवाद  में  भाग
 तथा  प्राकृतिक  संसाधन  तथा

 लेने  वाला  एक  दल  बटन  भेजा  गया  वैज्ञानिक  मंत्री

 यदि
 हां  उस  दल

 के  सदस्यों  :  हैदराबाद  अलीगढ़

 और  कलकत्ता  यूनिवर्सिटी  के
 को  कैसे  चुना  गया  था

 ?

 तीन  स्टूडेंट  सिलेक्ट  किये  गये
 थे

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 सम्मान  उपमंत्री  के०  डी०  सा लव ोय  :

 सरदार  हुक्म  सिह  sata  में  उनका

 जी  काम  कैसा  रहा  ?

 उन  बिना  तैयारी  के  बाद
 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  वे  अभी

 विवाद  में  बोलने  की  एक  जिस
 तक  वहीं ह्

 में  भारतीय  विश्वविद्यालयों  के  नामोदिष्ट

 व्यक्तियों  ने  भाग  लिया  के  आधार  पर
 मौलाना  आजाद  :  तीन  महीने  के  लिए

 चुना  गया
 था

 उनका  प्रोग्राम बना  हैं

 सरदार  हुक्म  fag  :  कितने  छात्रों  को
 श्री  बला यु घन  :  क्या  में  यह

 भेजा  गया ?
 जान  सकता हूं  कि  इन  छात्रों  ad

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  तीन  छात्रों  कौन  दे  रहा  ह--भारत  सरकार  या

 को  भेजा  गया  विद्यालय ?
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 ata श्री  कं०  डी०  यह  aa  सरदार  हुक्म  सिह  :  क्या  १५

 भारत  सरकार  दे  रहें
 ड  १९  के  बाद  विदेशी  विनियोग

 की  कुल

 पूजी  को  ध्यान में  रखा
 चाहे  वह

 श्री  बीर स्वामी  :  क्या  में  यह  जान
 व्यापार-संस्थाओं  में  हो  चाहे  वह  सरकारी

 सकता  g  कि  इस  दल
 में  अनुसूचित  जाति

 प्रतिभूतियों  में  ?

 का  कोई  छात्र है
 ?

 श्री  बी०  आर०  भगत
 :  मुझे  इस

 श्री  Fo  डी०  मालवीय  :  मेरा  विचार
 सम्बन्ध में  कोई  जानकारी  नहीं  क्योंकि

 हैं  कि  तड़ी  ।  ते 2 ~  ||
 अलग  अलग  आंकड़े  बताना  कठिन

 बिदेशी  व्यापार  संस्थाओं  का  उत्पन्न  रिज  बैंक  समय  समय  पर  ऐसे  विनियोगों

 की  गणना  करता  है  ।  ऐसी  पिछली  गणना

 Ro,  सरदार  हुक्म  fag

 am  वित्त  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 १९४८  में  की  गई  थी  और

 उसमें

 ब्यौरेवार  अलग  अलग  आंकड़ें  दिये  गये
 कि  १५  १९४७  के  बाद  विदेशों  ~

 थें  ।  जैसा  कि  इस  vat  के  भाग  (7)
 ने  भारत  में  अपनी  व्यापार-संस्थाएं  बेची  हैं  ?

 के  उत्तर  में
 कहा  गया

 हमारे
 पास  इस

 यदि  तो  १५  १९४७  सम्बन्ध  में  ब्यौरेवार  सूचना  नहीं  हूं  |

 से  १५  १९५२  तक  ऐसे  विक्रय  से

 ऐसी  गणना
 प्राप्त  धन  की  कितनी  राशि  भारत  से  सरदार  हुकम  fag

 बाहर  भेजी  गई ?  फिर कब  किये  जाने  की  आशा
 है  ?

 यह  कहना १  १९५२  से  १  श्री  ato  आर  ०  भगत

 १९५२  तक  भारत  में  विदेशी  विनियोगों  कठिन
 यह  स्पष्ट

 है
 कि  थोड़े

 थोड़े

 का  क्या  मूल्य  है  ?  समय  बाद  विनियोगों  की  गणना  करों

 कठिन  है ं| वित्त  मंत्री  के  सभा  सचिव  ato

 आर०  :  भारत में  ६६  विदेशी
 सरदार  हुक्म  सिह  :  कया  में  यह  जान

 ब्यापार-संस्थाएं--६४  बटन  १  आस्ट्रो
 सकता हूं

 कि  हमारे  देश
 से

 बाहर  जाने

 लिया  तथा  १  लंका  की--१५
 वाली  पूजी  पर  कोई

 नियंत्रण
 हैं  ! १९४७  से  ३१  जुलाई  १९५२,  तक  यहां के

 निवासियों  को  बेच  दी  गई  ।  श्री  बी०  आर०  भगत  :  नियंत्रण  तो

 रिजर्व  बेंक  द्वारा  रखा  जाता  हैं
 और  इस

 इन  संस्थाओं  के  क्रय  से  प्राप्त
 के  कई  ढंग  हैं  ।  भारत में  बनाई

 गई  कम्पनियों

 धन  की  कुल  राशि  जो  उक्त  काल  में  बाहर

 भेजी  १४६३  करोड़  रुपये  थी  ।
 ford

 aa
 की  अनुमति  लेनी  पड़ती

 है

 ।

 जहां तक  मुख्य  दफ्तर  भारत
 में

 उस  की
 सरकार  को  इस  काल  में  कुल

 विदेशी  .  विनियोगों  के  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  शाखाओं  को  विनियोग  स्थानान्तरित  किये

 कोई  जानकारी  नही ंहै  परन्तु  १  जाने  का  सम्बन्ध  यह  विभिन्न  अधिकृत

 १९५२ से  ३१  १९५२  तक  विदेशों  एजेन्टों  की  मौत  किया  जाता  और

 से  भारत  में  विनियोग  के  लिए  जो  राशि  fad  बैक  को  इस  सम्बन्ध  में  सूचना

 प्राप्त हुई  वह  ३५  लाख  रुपये  के  लगभग  थी  मिल  जाती  हैं  ।
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 श्री के  ०
 Fo  बस  क्या  हम  नान  सकते  हैं  सरदार  हुक्म  सिह  क्या  यह  केवल

 र्प्कि  प्रत्यक्ष  रूप  से  क्रय  किया  गया  हिस्से  स्फटिक ों  की  परीक्षा  में  हो  लाभदायक

 आंशिक  रूप  से  हस्तान्तरित  कर  दिये  गये  ?  है  या  इसके  अन्य  उपयोगों  का  भी

 लगाया  गया
 श्री  बी०  आर०  कुछ  संस्थाएं

 तो  सीधी  सीबी  बेच  dt  दी  गई  ।  श्री  के०  डी०  ये

 श्री  के०  के०  बया  वे  बाज़ार  में
 अभी  किये  जा  हे  हूं  और

 अभी  इस  सम्बन्ध  में  निश्चित  रूप  से  कुछ
 बेची  गई  चार  बाजार  के  म्यों ८

 पर  ?  नहीं  कहा  जा  सकता  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  |  साम्य वादों  )

 श्री  ए०  ato  इनमें  से  कितनी
 *

 ९२.  पंडित  मु नीव वर दत्त

 एजेंसी  फर्म  हैं  और  कितनी  वसी ?  क्या  गह  डीप  मंत्री  यह  बतलाने

 श्री  ato  आर०  उसके  लिए  की  कृपा  करेंगें  कि  साम्यवादियों  की

 स्पष्ट  घोषणा  को  ध्यान  में  रखते
 मुझे  पूर्वे  सूचना की  आवश्यकता है

 |  हुए

 सरकार  ने  यह  जाना  का  प्रयत्न  किया
 एक्स  किरण

 @  कि  साम्यवादियों  के  पास  बंदूकों  आदि

 *९१.  सरदार  gan  fag:  (*)  की  लगभग  संख्या  कितनी  है  ?

 कया  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 अनुसन्धान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  क्या  यह  सच  हूं  कि  भारत

 के  किसी  भाग  में  साम्यवादियों  ने  अपने करेंगे  कि  श्री  सी०  वी०  रमन  द्वारा  बंगलौर
 ~

 में  रमन  संस्था  से  सम्बद्ध  एक्स  किरण  पास  रखी  हुई  बंदूकों  आदि  की  सूची

 श्रयोगशाला  में  जो  हाल  ही  में  खोली  गई  सरकार को  दी  हूं  ?

 एक्स  किरणों  के  सम्बन्ध  में  कोई  नई
 गह  उपमंत्री

 खोज  की  गई  है  ?

 sat
 यदि  तो  वह  कौन  सी  खोज

 ह  और  उसकी  त्या  सम्भावनाएं हैं  ?  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  की

 सरकारों से  पूछताछ  की  गई  परन्तु
 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 सम्मान  मंत्री  के०  डी०  मालवीय )
 :  अभी  उनमें  से  तीन के  उत्तर  नहीं  आए

 अब  तक  जो  उत्तर  मिले  हें  उन  से जी  श्रीमान्  |

 ~~
 पता  चलता  हैं  कि  अभी  तक  साम्यवादियों

 को  ato  वी०  रमन  q  ने  ऐसी  कोई  सूचियां  नहीं  दी  हैं  ।  में  यह

 बताया हैं  कि  बंगलौर  में  भारत  की  विज्ञान
 भी  कह  दूं  कि  ५  तारीख  के

 अकादमी  में  हाल  ही  में  गये
 के

 संस्करण
 में  यह  समाचार  निकला  है  कि

 प्रतुसंघानों  के  स्फटिक ों  में  एक  ११  बन्दूकें आदि  मौर  ६०  गोलियां

 पई  एक्स  किरण  जिस के  होने  का  किसी  साम्यवादी  दल  के  एक  सदस्य ने  जो

 ष  पता  ही  न  का  हैदराबाद  विवान  सभा  का  सदस्य  भी

 एक्स  fact  प्लेटों  पर  दिखाई  पड़ा  ।  हैदराबाद  जिले  के  सहायक  सुपरिटेन्डेन्ट  को

 इस  सम्बन्ध में  आग  कायें  हो  रहा  दी
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 पंडित  मुनिवर  दत्त  ही  में  कहा
 थ  कि  r

 संख्या  ६००

 कया  में  यह  जान  सकता  हूं  कि  या  ७००  ये  आगणन  किस  आधार

 सरकार  के  आंकड़ो ंके  अनुसार  उसे  दिये  पर  किये  जाते  हैं  ?

 गये  हथियारों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 श्री  यह  कहना  सम्भव  नहीं

 श्री  अभी  ठीक  ठीक  संख्या  कि  किस  आधार  पर  arm  किये  जाते

 बताना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  अभी  सूचना  हम  ant  अनुमान  ही  तो  लगा  रहे

 मिली  wet हे  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  हूँ

 सरकार  इस  बात  पर  विचार  कर  रही

 है  कि  इस  सदन  में  ठीक  ठीक  संख्या  डा०  में  यह  निवेदन  करना

 बताना  जनहित  में  होगा  या  नहीं  |
 चाहता हूं  कि  अनुमान  नहीं  लगाने  चाहिएं

 +

 पंडित  मुनिवर  दत्त  उपाध्याय  :
 श्री  एम

 ०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :

 क्या  में  यह  जान
 सकता  हूं  कि

 श्रीमान् क्या  में  जान  सकता  हुं  कि
 सरकार  को  पता  है  कि  ऐसे  हथियारों  की

 ने  साम्यवादियों के  सम्बन्ध  में
 संख्या  रूम  कितनी है  ?

 आंकड़े  इकट्ठे  किये  हें  जिनके
 पास  बंदूकें

 श्री  दातार  :  सरकार  को  लगभग  संख्या  आदि हें  ?

 का  पता हे  |
 श्री  नहीं

 शमी  के०  सुब्रहमण्यम  :
 श्री  माधव  कया  में  यह  जान

 वादियों  से  हथियार  देने  के  प्रस्ताव  के

 सम्बन्ध में  सरकार  के  cag  में  कोई
 सकता  हुं  कि  सरकार  ने  ऐसा  आश्वासन

 दिया है  कि  जो  लोग  अपनी  बंदूकें  आदि
 परिवर्तन  होगा  ।

 थानों में  लाकर  सौंप  देंगे उन  पर

 श्री  दातार  कोई  परिवर्तन  नहीं
 मुकदमा  नहीं  चलाया  जायगा  ?

 हुआ  है  ।
 गह  काय  मंत्री  काटजू  )  :  ऐसा

 e
 कोई  आश्वासन  नहीं  गया  और  न

 थी  बी०  एस०  aft  e  सरकार
 ही  दिया  जायगा  ।

 साम्यवादियों  को  अपने  हथियार  छोड़ने

 के  लिये  राजी  करने  के  लिय  क्या  श्री  ए०  के०  बसु  क्या  यहं  सच  हैं

 कर  रही है  ?  कि  सारे  वक्तव्य  इस  पव  धारणा  के  आधार

 पर  दिये  जाते हैं  कि  उनके  पास  बन्दूकें
 थी  दातार  :  सरकार  कुछ  नहीं

 आदि हैं  ?
 कर  सकती यह  तो  उनका  काम  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  शान्ति  |

 डा०  जयपुर  :  पिछले  सत्र  में

 नीय  मंत्री  नें  कहा  कि  कुल  संख्या  at  क्या  में  यह  जान

 १४,००० के  लगभग  इलहाबाद  के  सकता  हूं  कि  सरकार  ने
 इस

 संबंघ
 में  जाच  की

 गह  मंत्री ने  कहा  था  कि  यह  gear  कि  साम्यवादियों  के  पास  इतनी  बनके

 २,०००  हें  |  हैदराबाद  के  मुख्य  मंत्री  ने  हाल  दि  केसे-किन  सोतों  से-इकट्ठी  हो  गई
 ?
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 थ्रो  ato  एस०  माननीय  मंत्री  के  रिपो  में  की  गई  सिफारिशों  के

 इस  उत्तर  से  कि  हथियार  सौंपने  वालों  स्वरूप  विश्वविद्यालयों  तथा  अनुसंधान

 को  कोई  आश्वासन  नहीं  संस्थाओं  द्वारा  रा  ट्रीय  wry  सम्बन्धी

 यह  प्रश्न  उठता  है  कि  उन  महोदय  का
 अनुबंध  त्ति  कां  प्रबन्ध  करने  कके  लिए

 क्या  बना  जिन्होंने  हाल  ही  में  हैदराबाद  कोई  बताई  गई  हे  ;  यदि  et

 के  मुख्य  मंत्री  को  कुछ  आदि  तो  उस  योजना  को  लागू  करने  प
 =

 लिए

 लौटाई  थों  ?  क्या  कार्यवाहियां  की  गई  हैं  ?

 डा०  वास्तव  में  इस  का  ह  बं  आर  भगत  :  इस  जश्न

 निर्णय  करना  तो  हैदराबाद  सरकार  का
 पर  अभी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 काम  है  ।  वहीं  सब  बातों  को  ध्यान  में
 श्री  बंसल  :  समिति  की  पिछली  रिपोर्ट

 रखते  हुए  यह  देखगी  कि  क्या  किया  जा

 रहा  है  क्या  हो  रहा  और  अपने  स्तुति  किए  जाने  के  वाद  इस  की

 fara tt  शिक्षक  हुई  हूं  !
 हथियार  सरकार  को  लौटाने  वाले  safer

 कौन हैं  ।  श्री  बो०  आर०  भगत  मुझ  इस

 राष्ट्रीय  आय  समिति  के  लिए  पूर्व  सूचना  चाहिये  ।

 ९३.  sit  एस०  एस  ait  To  एन०  इस  बात  को

 क्या  जित  मंत्री  RB  १९५२  को  यान  में  रखते  हुए  कि  इस  समिति  नें

 में  द्वारा  पूछे  गठ  तारांकित  प्रश्न  संख्या  अपनी  पहली  रिपोर्ट  में  यह  था

 २८८  की  ओर  निर्देश  कर  के  यड़  कि  बह  अपनी  दूसरी  रिपो  १९५२  के

 avert  को  कृपा  करेंगे  कि  उक्त  प्रशन  प्रारम्भ  में  दे  क्या  q  यह  जान

 पूछे  जान  के  बाद  से  राष्ट्रीय  आय  सकता  हूं  कि  समिति  द्वारा  अपनी  दूसरी

 समिति
 की  रिपोर्टे  सरकार  को  मिल

 रिपोर्टे  के  कब  प्रस्तुत  जरिए  जाने  को
 a

 गाई  आशा  है
 ?

 यदि  तो  वे  कौन  सी
 श्री  बी०  आर०  यह  खेद  का

 कार्यवाहियां  हें  जिन  सुझाव

 इस  समिति  ने  दिया  है  ?
 विषय  है  कि  समिति  के  सदस्यों  द्वारा

 अन्य  कामों में  व्यस्त  रहने  के

 क्या  सरकार  ने  उस  रिपोर्ट
 और  इसलिए  कि  समिति  a  नमूने

 थर  विचार  किया  है  और  किन्हीं  महत्वपूर्ण  की  राष्ट्रीय  पड़ताल  योजना  का  निरीक्षण

 सिफारिशों  पर  निर्णय  किया  है  ?
 करने  का  निश्चय  रिपोर्ट  के

 प्रस्तुत किए  जाने  में  देर  हो  गई  ।
 वित्त  मंत्री  के  सभा  सचिव  बी०

 आर०  भगत  जी  श्रीमान्  ।
 आशा  हूं  कि  दिसम्बर  तक  अगली  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी  जायगी ।
 तथा  (7)  ।  प्रदान  उत्पन्न

 अध्यक्ष  श्री  एल०  एन ०  मिश्र
 नहीं  होते  ।

 ०  एन  शिव
 श्री  एस०  एन०

 क्या  में  यह  जान  श्री  एल  ब  र  ष  bat इत  में  रिपोर्ट  क्

 ana  हूं  कि  समिति  द्वारा  अपनी  प्रगति  समय  जानना चाहता  हूं
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 श्री  ato  आर०  भगत  द्सम्बर  को  पुनसंगंठित  करने  के  सम्बन्ध  में  इस

 समिति  की  सिफारिश पर  विचार  क्या
 a

 eq? श्री  इस  टुकड़ी  के  कर्मचारी

 इस  समय  क्या  कर  रहे  हें  ?  शी  एम०  ato

 के
 अध्यक्ष  महोदय :  सदस्य  ?  एक  व्यापक  विधान  जल्दी  सदन

 सामने  आ  रहा  gl  सच  तो  यह  कि

 श्री  बंसल  :  कर्मचारी  |
 निश्चय  ats  और

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  ७ अगल  प्रश्न  विधेयक  अगले  आय  व्यय  सत्र  के  अन्त

 तक  रखा  यह  विधेयक  एक पर  आते हें  ।

 प्रवर  जहां  तक  सम्भव  दोनों
 कम्पनी  क़ानून  पुनरीक्षण  समिति

 सदनों  की  प्रवर  समिति  को  सौंप  दिया

 * QM,  श्री  एस०  एन०  जायगा और  जल्दी  ही  इस  पर  विचार

 क्या  वित्त  मंत्री  ६  १९५२  को  मुझ  किया  जायगा  ।  इसलिए  यह

 द्वारा  चय  गए  तारांकित  प्रइन  संख्या  ५५५  नहीं  कि  आंशिक रूप  में  कोई  विधान

 के
 दिए  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रख  पास  किया  जायें  |

 कि कर  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे  अध्यक्ष  महोदय उन  का  प्रश्न
 कम्पनी  कानून  पुनरीक्षण  समिति  की

 यह  हे  कि  क्या  उक्त  विधान  के  प्रस्तुत

 की रिपोर्ट  पर  जो  fe  विभिन्न  राज्यों  होने  तक  सरकार  का  संगठन  या  प्रयास

 सरकारों  को  भेजी  गई  थी  राज्य  सरकारों  सम्बन्धी  कोई  परिवर्तन  लाने  का  विचार

 के  विचार  प्राप्त  हो  चुके हें  और  सरकार
 हे

 ।
 उन्होंने  तो  यह  पूछा  है  ।

 ने  उन  पर  विचार  किया  है  ?
 शो  एम०  सी०  मुझे  उस

 यदि  हां  तो  समिति  की  cat
 के  लिए  qe  सूचना

 की
 आवश्यकता  हैं

 ॥

 कौन  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  हैं  जो

 श्री  Fo  के०  बसु
 :

 सरकार सरकार  ने  स्वीकार  कर  ली  हें  ?

 का  इरादा  है  कि  उस  विधेयक  के  अन्तिम
 सरकार  का

 संसद
 के  रूप  में  प्रस्तुत  किए  जाने  से  पहले  कुल

 प्रस्तुत  सत्र  में  कोई  संशोधक  विधेयक  विधानात्मक  परिवर्तन  at  संशोधन

 रखने  का  विचार  हैं  ?
 रख  जायें  ?

 वित्त  उपमंत्री  एस०  सी०  :  अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  दूसरे  विधेयक

 (*)  तथा  ।  कुछ  राज्य  सरकारों  के  के  प्रस्तुत  किए  जाने  सरकार  प्रस्तुत

 विचार  प्राप्त  हो  गये  हं  और  सन  पर  कानून  में  कोई  संशोधन  सदन  के  सामने

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।  रखने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 जी  नहीं  श्रीमान  ।
 श्री  एएम०  ato  जी  नहीं  श्रीमान

 थ्री  एस०  एन०  क्या  में  यह  बिहार  के  कुछ  भाग  पश्चिमी  बंगाल  को

 जान  सकता  हूं  कि  सुगठित  या  हस्तान्तरण

 संशोधक  विधान  रखे  जाने  तक  सरकार  ९५,  श्री  ए०  एस०  टामस  :

 ने  इस  अधिनियम के  लागू  किए  जानें  व्या  गृह  कार्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
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 श्री  दातार  :  हम  बिहार  सरकार के
 करेंगे  कि  भारत  सरकार  का  पश्चिमी

 बंगाल  विधान  सभा  के  उस  संकल्प  की  ओर
 विचार जानने  की  स्थिति  में  नहीं हैं  ।

 मया  है  जो  कि  बिहार  के  कुछ  भाग  पश्चिमी  विश्वविद्यालयों के

 बंगाल  को  देने  की  प्रार्थना  के  सम्बन्ध
 FQ,  श्री  ए०  एम०  टामस  :

 क्या  frat  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  उस
 प्रार्थना  करेंगें  कि  विश्वविद्यालयों  के  स्तर  निर्धारित

 को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  ्  करने  तथा  उन  में  समन्वय  स्थापित  करने

 कर  रही हें  ?  के  प्रारूप  विधेयक  के  सम्बन्ध  में

 विद्यालयों  तथा  राज्यों  की  सरकारों  की
 क्या  सरकार इस  पर  कोई

 वक्तव्य  दे  सकती  हूं  ?  साथ  तथा  सूझाव  प्राप्त  हुए  हें  ?

 गृह  कार्य  उपमंत्री  क्या  प्रस्तावित  विधान  का

 जी  at  विश्वविद्यालयों  तथा  राज्यों  की  सरकारों

 तथा  ।  पश्चिमी  बंगाल
 की  ओर  से  विरोध  किया  गया  हे  ?

 सरकार  की  ओर  से  कोई  नियमित

 पत्र  प्राप्त  नवदीं  हुआ  ।  ऐसा  पत्र  मिलने  पर  सरकार  इस  विधेयक  को  कब

 इस  मामले  पर  विचार  किया  जायगा  रखने  का  विचार  कर  रही  हे
 ?

 श्री ए०  एम०  टामस :  बिहार  का  कौन
 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  |

 सा  भाग  जिसे  पश्चिमी  बंगाल
 को ्  सम्मान  उपमंत्री  के०  डी०  :

 दिलवाने  की  चेष्टा  की  जा  रही  हे  ?
 ati

 श्री  इस  सम्बन्ध  में  पूछताछ  जी  ati

 की  जायगी ।

 इस  set  पर  विचार  किया  जा

 अध्यक्ष  महोदय  :
 वे  qa  सूचना  रहा gl

 चाहते हैं  ।

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  :  बिहार  तथा
 श्री  ए०  विनत

 विद्यालयों  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  किये
 पश्चिमी  बंगाल  की  सीमाओं  के  पुनर्निर्धारण

 की  मांग को  ध्यान  में  रखते  हुए  बया  सरकार
 गये  विरोध  का  स्वरूप  क्या  है  ?

 फौरन  ही  एक  आयोग  नियुक्त  करने  की  श्री  1०  राज्य  सरकारों

 सोच  रही  है  जो  प्रान्तों  के  भाषा वार  विश्वविद्यालयों  तथा  अन्तर्विश्वविद्यालय

 जन
 के

 आधार  पर  यह  निर्णय  करे  कि  बोर्ड  मुख्य  आपत्ति  यह  थी  कि  ug

 कौन  सा  क्षेत्र  पश्चिमी  बंगाल  को  मिलना  विधेयक  विश्वविद्यालयों  की  स्वतन्त्रता  का

 चाहिये  ?
 उल्लंघन  करता  तथा  राज्यों  की  सरकारों

 के  अधिकारों  का  भी  उल्लंघन  करता  हूँ  । श्री  जी  नहीं  ।

 भी
 ए०  एम०  पश्चिमी  बंगाल  श्री  ए०  एस०  क्या  में  यह

 द्वारा  पास  किये  गये  संकल्प  के  प्रति  बिहार  जान  सकता  हूं  कि  अर्न्ताविद्वविद्यालय  बो

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  थी  ?  ने  जिसकी  बैठक  मद्रात  में  हुईं  इस
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 प्रीत  पर  विचार  किया  था  और  भारत
 श्री

 ato  पी०  में  यह  जान

 सरकार  के  frat  सम्बन्धी  परानशषंश्राता  ने
 सकता  कि  क्या  विश्वविद्यालयों  के  स्तर

 इस  बैठक  में  भाग  लिया  था  ?  इस  बात  को  ध्यान में  रख  कर  निर्धारित

 श्री  के०  डो ०  मालवीय :
 arr oo  किये  जायेंगे  कि  विश्वविद्यालय  की  कक्षा
 SIL  @  i,  उसकी

 asp  हुई  थी  और  इत  wed  पर  विचार
 देश  में  उत्पादन  तथा  निर्माण  में  सहायक

 गया  था  |  हो  सक े?

 श्री  के०  Bo  मालवीय  इन  सब
 श्री q  श  एस  टामस  इस  सम्बन्ध

 पर  विचार  किए  जाने  की  आशा  है  ।
 में  बोर्डे  का  संकल्प

 न् कपा  <  श्री  बी०  एस०  मति  इस  बात  को

 श्री  के०  डी०  ae  1  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  बहुत  से  fara

 जो  संकल्प  पास  किया  वह  बड़ा  लम्बा  राज्य  सरकारों  तथा

 और  उस  में  सरकार  को  कुछ  सुझाव
 विद्यालय  बोर्ड  ने  विरोध  प्रकट  किया

 क्या  विधेयक  के  प्रारूप  में  उचित  परिवर्तन दिये  गये  हूँ
 ।

 किये  जायेंगे  ?

 श्री  ए०  एम०  क्या  में  यड़

 न् रन  र  का  कोई  जो  के०  डी०  जेसा  कि  मेंने जन  राका  हूं  कि  इस

 आधार  हूं  कि  धड  विधेयक  रखों  का  शिक्षा  मंत्री  राज्य  सरकारों  और

 विवार  छोड़  दिय  अन्तविंदचविद्यालय  बोर्ड  के  प्रतिनिधियों  का

 aq
 सम्मेलन  बुला  रहे  हें  जिस  से  कि वे

 शिक्षा  तवा  प्राकृतिक  aaa  vi द  T
 उनके  साथ  इस  प्रश्न  पर  और  आगे

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  मंत्री  आजाद )  :  बातचीत  कर  सकें  ।

 जी  नहीं  ।

 केम्ब्रिज  स्कूल  प्रमाणपत्र  परीक्षा

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  क्या  में  यह

 Fare  *९७.  श्री  एस०  ato  कया
 जान  सकता  हूं  कि  विश्वविद्यालय  की  रक्षा

 दिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगें  ।
 के  सम्बन्ध  में  राधाकृष्णन  आयोग  को

 !  |  क्या  भारत  में  उन  स्कूलों के  नाम
 जिनमें feat  को  लागू  करने  के  सम्बन्ध

 होगा  ?  केम्ब्रिज  cae  प्रमाणपत्र  परीक्षा  ली  जाती

 श्री  के०  डी०  मालवीय  इस  सारे
 सरकार  केम्ब्रिज  स्कूल

 प्रमाणपत्र  परीक्षा  के  स्थान  में  अखिल
 प्र इत पर  एक  सम्मेलन  में  विचार  किया

 भारतीय  प्रमाणपत्र  परीक्षा  रखने के  कांय
 जायगा जो  कि  शीघ्र  ही  बुलाया  जा  रहा

 में  कहां  तक  प्रगति  की  है  ;
 है  और  जिसके  सभापति  शिक्षा  मंत्री  होंगे  ।

 att  एन०  मुखर्जी  :
 इसमें  लगभग  (1)  भारतीय  परीक्षा  के  लिए

 कितना  समय
 लगेगा  ?

 विस्तृत  योजना  तयार  करने  के  लिए  कोई

 शी  के०  डी०  हम  नें  अभी
 समिति  बनाई  गई  है  ;  और

 तिथि  निश्चित  नहीं  की  परन्तु  यह  शीघ्र  ही  अन्त  परीक्षा  के  स्थान  में  दूसरी

 होने  की  संभावना  है  ।  परीक्षा  रखने  की  प्रस्थापना  के  बारे  में



 _  ३
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 wat त  पब्लिक  स्थलों  की  a
 सी  ० »  सामन्त  भारतीय  में

 क्रिया ह  ?  =A | faat  एंग्लो ee  सकल 6७  उन  की

 पय
 _  प्राकृतिक  संसाधन  वैज्ञानिक  इस  तरह  का  बदलाव  करने  के

 नस  घान  उपसंत्रो (श्री  के०  डी०  मालवीय )
 में  क्या  wag

 ?

 वि

 एक  जिस  में
 उन  स्कूलों के  श्री  के०  डॉ०  उन  को  रा

 नाम  गए  जिन्होंने  दिसम्बर  म॑  इस  तरह के  बदलाव  माफी

 १९५१  म  छात्रों  को  केम्ब्रिज  कल  प्रमाण
 ह  और  आल  इण्डिया  सर्टीफिकेट

 पत्र  परीक्षा के  लिए  तयार  किया  सदन
 एग्जामिनेशन  का  संगठन  होगा  &

 पटल  पर  रखा  जाता  हूं  |  केम्त्रिज  सकल  सर्टीफिकेट  एग्जामिनेशन

 परिशिष्ट  १,  अनबया  संख्या  १५९]  की  जो  योजना  ह  वह  छोड  जायेगी

 तथा  राज्य
 सरकारों  तथा

 ही  a  प्रतिनिधियों का  एक  सम्मेलन  १९
 श्री  एस०  सी०  क्या

 प्रकार के  बदलाव से  कोई  एंग्लो  टप
 १९५२  को  बलाया  गया  था  जिस

 मं  इस  बात  पर  विचार  किया  गया  कि
 असोसिएशन  का  स्कूल  नाराज  है

 ?

 _  कैम्ब्रिज
 सकल  प्रमाण  पत्र  परीक्षा  के  स्थान  तथा  प्राकृतिक  संपन्न  तथा

 में  एक  अन्य  परीक्षा  ली
 जाया

 करे  ।
 amas  अत् सन् घान  मंत्र

 ्  सम्मेलन  gare  दिया  था  कि
 :  कोई  भी  नाराज  नहीं

 क
 यह  काम  धीरे  धीरे  किया  जाय  जार  उस

 न
 ः  इस  मामले  पर  विस्तार  युवक  विचार

 को  केम्ब्रिज  कल  प्र  ग पत्र

 परीक्षा  वसी  ही  अय  परीक्षाओं के करने  के  लिए  एक  समिति  नियत  की

 से  किस  प्रकार भिन्न  हू
 ?

 at
 OS

 पब्लिक  स्कूल  इस  पन  ट  हवा  ved  म  ो
 ह

 कि  के  म्ब्रिजि  =k SL fo zs > & tart  में  अखिल  र.म्वन्ध मे  पता  नहीं  परन्तु  fe

 भारती
 य  परीक्षा  ली  जाया  करे  जनता  भी  माननीय  र  सदस्य  ब्यौरा  चाहते  हों  तो

 म
 पक्ष  में  मालम  होती हैं  ।  उसे  प्राप्त  करने  की  चेष्टा  करूंगा  ।

 ह

 सो०  सामन्त  क्या  मे शा  एस०  प्रो  एच०  उन०  :  यह
 ह  ननीय  मंत्री  जी  ये  जान  सकता  हूं

 कि  सच  ह
 कि  केम्ब्रिज सकल  प्रमाण  पत्र

 जो  कास्केट  बुलाई  गयी  थी  उसे  में
 क्या

 परीक्षा  लेने  वाले  स्कूलों  को  अनुपात से
 ह  तय  हुआ  कि  किस  माध्यम  में  शाल ~~  अधिक  सरकारी  अनुदान  मिलता  है

 इण्डिया  सर्टीफिकेट  एग्द्ञामिनेदान्स  होंगे  ?
 और  यदि  तो  क्या  सरकार इस  प्रदान

 थ्री  के०  डी०  काइट्स  पर  फिर  से  विचार  करेगी
 ?

 जो  बलाई  गई थी  उस  न  कुछ  तस्वीरें  शी  के०  Sto  सा लव ोय  :  मझ  न

 की  और  उन  का  नतीजा यह  हुआ  कि

 ह
 मालम  कि  उन्हें  अनुपात  से  अधिक

 एक  आर  कमेटी  बनाई  गयी ह  ।  यह
 दान  मिल  रहा  है  ।

 कमेटी  आज
 ही  गालिबन्  उठेगी  या  ११

 पा
 सरकर

 कमा  सेबी  रही  मह  इन  पो  एच०
 >

 एन०  मुखर्जी
 :

 fe
 -_  mid

 यह
 ब  एगी  क्  इम  are  स्थलों

 क्

 >

 पर  गौर  करेगी  ।



 C8  ७  नवम्बर  १९५२  मौखिक  उत्तर  CR

 को  दिए  जाने  वाले  अनुदानों  को  तुलना  श्री  ato  के०  दाव  :  क्या  में  जान

 सकता  हूं  कि  इन  ४८  में  से  प्रत्येक  राज्य
 ही  अन्य  स्कूलों को  कितन  अनुदान

 दिए  जाते  हें  ?  के  कितने  व्यक्ति हैं  ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय : जी जी  श्री  दातार ।  कुल  १०  ११  हैं

 श्रीमान

 जो  कमेटी
 आसाम २  (*)  र

 at  एस०  ato

 बिठाई  गई  थी  वह  कब  तक  अपनी  रिपो  तथा  १  (7)

 पेदा  करेगी
 ?  बिहार  ७

 मध्य  प्रदेश  १  १
 st  के०  डी०  मालवीय  में  ने  अभी

 मद्रास  २  (7)

 उड़ीसा
 है  और  अपनी  रिपोर्ट  जल्दी  पेश  करने  २  १०

 की  कोशिश  करेगी  ।  पंजाब  ४  ६

 निवारक  निरोध  अधिनियम
 उत्तर  प्रदेश  ¥

 (7)

 परिश्रमी  बंगाल  ३६

 ने  Xe  श्री  बी ०  के०  दास  कया

 गृहकार्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :  a  २८
 तथा

 हैदराबाद  २

 नियंत्रित  सारभूत  वस्तुओं  को

 हिमाचल  प्रदेश  १  १  (7)
 कर

 रखने
 बिना  महसूल  ले

 जाने  वालें
 या  उन

 को  चोर  बाजार  में
 का

 wd
 वस्तुओं  को  जमा

 बेचने  वाले
 कितने  व्यक्तियों  को  १९४२  कर  के  रखने  वाले  बिना  महसूल ले  जाने

 में  सरकार  के  निवारक  निरोध  बाले  तथा  चोर  बाजार  करने  वाले  व्यक्ति

 अधिनियम  के  अधीन  नज़र बन्द  किया  गया  ;  जो  १९५२  में  नज़र बन्द  रखे  अर्थात

 यह  प्रदान  के
 भाग  तथा

 ऐसे  व्यक्तियों  की  कुछ  संख्या

 जो  अभी  तक  नजुरबन्द  हैं  ;  और
 के  अनुसार  है  और  ये  आंकड़े  इन्हीं  भागों

 के  अनुसार  निर्दिष्ट हैं  ।

 ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  जिन्हें
 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  श्रीमान  क्या  में

 इस  वर्ष में  अब  तक  छोड़ा गया  है  ?

 यह  जान  सकती हूं  कि  इस  अधिनियम  के

 Te  कार्य  उपसंत्री  (ait  ः
 लागू  होने  के  बाद  से  व्यक्तियों

 (a)  ve
 की  संख्या  उसी  काल  में  नज़रबन्दी

 २९  वादियों  की  अधिकतम  संख्या  के  बराबर

 हुई  है
 ?

 ६८

 ये  आंकड़े  १  *५२  से  १५  श्री  दातार :  यह  कहना
 सम्भव

 नहीं
 तक  के  हैं  |
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 थी  बो०  Ho  १९५२ में
 नज़र  sit  इसके  लिए  मुझे  पूर्व

 चाहिये  । बन्दी की  अधिकतम  तथा  न्यूनतम  कालावधि

 yar थी  ?
 प्रतिष्ठान हारा  अनुदान

 at  इसके  लिये  में  qa  सूचना  *९९.  डा०  रामा  कया

 चाहता हूं  ।  शिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  विद् याल कार :.  इन  व्यक्तियों  हाल ही  में  रोड  प्रतिष्ठान  ने  भारत  की

 को  मुक्त  करने
 का

 निश्चय  किस
 कसौटी  शिक्षा  संस्थाओं  को  कुल  कितना  अनुदान

 के  आधार पर  किया  गया
 ?

 क्या
 उन  से

 दिया ?

 किसी  प्रकार का  वचन  या  आश्वासन  लिया
 भारत  में  ऐसे  कौन  प्राधिकारी

 गया  जैसा  कि  राजनैतिक  नज़र बन्दों से

 लिया  जाता
 था  ?

 हें  जो  इस  अनुदान  मे ंसे  संस्थाओं

 को  घन  बांटते हूं  ?

 श्री  दातार :  यह  पाया  गया कि
 उन

 इस  अनुदान  में  ले  किन
 को  नज़र बन्द  रखना  आवश्यक  नहीं  |

 संस्थाओं  को  धन  दिया  गया  और  किन

 थ्री  बो  के०  दास  :  उन  व्यक्तियों  की
 प्रयोजनों  के  लिए ?

 संख्या  व्या  है  जो  पिछले  वर्षों  से  ही  नज़रबन्दी

 चले  आ  रहें
 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 स्थान  उपमंत्री  Fo  डी०  सा लव ोय )
 :.

 श्री  परन्तु  ६८  में  भाग
 सरकार  को  ate  प्रतिष्ठान  द्वारा

 के  वे  बन्दी  भी  हैं  जिन्हें  १  १९५२
 भारत  की  शिक्षा  संस्थाओं  को  कोई

 तक  नज़रबन्दी  रखा  गया  और  उन  में  से
 दान  दिये  जाने  की  सूचना  नहीं  मिली हे  ।

 कुछ को  इस  छोड़  दिया  गया हूं  ।
 तथा  (7)1  प्रदान  ही  उत्पन्न

 श्री  बी०  एस०  क्या  में
 होते ।

 यह  जान  सकता हूं
 कि  इन  नज़र बन्दों  को

 कोई  भत्ता  दिया  गया  ?
 डा०  रामा  राव  बया  माननीय  मंत्री

 का  अभिप्राय  यह  हे  कि  गेर  सरकारी

 श्री  में  पूछताछ  करूंगा ।  से  कोई  लेन  देन  नहीं  हुआ
 ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय :  निजी  तौर
 डा०  एस०  पी०  मुखर्जी  :  क्या  में  उन

 पर  चाहे  कुछ  लेन  देन  हुआ  हो  परन्तु  भारतः
 व्यक्तियों  की  संख्या  जान  सकता हूं  जिन्हें

 गत  सत्र  में  निवारक  निरोध  अधिनियम  के
 सरकार की  माफंत  नहीं  हुआ  है  ।

 पास  होने  के  बाद  नज़  राजद  किया  गया  ?  श्री  बेलायुधन  :
 क्या  इस  का  मतलब

 यह  है
 कि  mts  प्रतिष्ठान  द्वारा दिए  जाने

 श्री  दातार  :  फ़ौरन  ही  यह  बताना
 अनुदान  भारत  सरकार  के  साथ

 सम्भव  नहीं  हूँ  ।  परामर्श  कर  के  नहीं  दिये  जात े?

 पंडित  मुनेश्वर  दत्त  उपाध्याय  :  श्रीमान्  श्री  के०  डी०  मालवीय  जहां

 कया  मेँ  उन  व्यक्तियों  की  नजरबन्दी  का  काल  शिक्षा  संस्थाओं  का  सम्बन्ध  हम  से

 जान  सकतों हूं हूं  जिन्हें  छोड़  दिया  गया  ?  सलाह  नहीं  ली  जाती  ।
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 श्री  बी०  एस०  मति  श्रीमान  में  यह  श्री  ईश्वर  अधिकृत  सूत्रों
 का

 पान  सकता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  को  कहना  था  तीन  दिन  की  सैनिक

 चीत  में  एक  मुख्य  विषय  इस  बात  पर
 मालूम  है  कि  मद्रास  में  एक  रोड  प्रतिष्ठान

 संस्था है  और  क्या  उसे  अनुदान  दिया  जा  विचार  करना  होगा  कि  कोरिया  में  राष्ट्र

 रहा है
 ?  इसे  फ़ो  प्रतिष्ठान  से  मंडलोई  डिवीजन  कसे  काम  कर  रहा  है  |

 तथा  एक  अन्य  विषय  मलाया  के  जंगलों की अनुदान  मिल  रहा  है  ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय  हमें इस  लड़ाई  की
 नीति  होगा  ।  में  स्पष्ट  उत्तर

 सम्बन्ध
 में  मालूम  नहीं  हूं  |

 सरदार  मजीठिया  :  इस  सम्बन्ध में श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 किन  सिद्धान्तों

 कोई  सुचना  नहीं है  ।
 के  आधार  पर  चुना  जाता

 हे
 ?

 श्री  केਂ  डी०  मालवीय  :  किस  बात  के
 श्री  बी०  एस०  मति ६  :  इस  सम्मेलन  में

 लिए
 ?

 किन  विष्ायों  पर  विचार  किया  गया  और

 क्या  किये  गये  ? श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  अनुदान  देते  के

 लिए  |

 सरदार  में  माननीय  सदस्य
 श्री  Fo  डी०  मालवीय  :  इस  से  सरकार

 का  ध्यान  १६  १९५२  को  पूछे  गएं  प्रदान
 पका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  भार  सरकर

 संख्या  Cot  रक्षा  मंत्री  द्वारा  दिये  गए
 को  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  मालूम  नहीं  हू  |

 उत्तर  की  ओर  दिलाता
 रहे  ि  के ०  बसु  :  अनद:न  जिन्स  में

 पहिए  जाते  हैं
 जेसे  खाद्य  पदार्थों  आदि  के

 श्री  के०  के०  क्या  सरकार  ने

 रूप  और  नकद  (: हू: हुइ  सरकार  को
 राष्ट्रमण्डल  की  रक्षा के  सम्बन्ध में  कोई

 जिन्स  की  तुलना  में  नकद  अनुदानों  पर  कोई
 वचन  दिया  था  ?

 हे  ?

 सरदार  मजीठिया  :  पिछले  सत्र  में

 राष्ट्र मण्डलीय  सेनापतियों  का  सम्मेलन

 दिये  गये  उत्तर में  यह  बात आ  चुकी
 *

 १००,  श्री  ईश्वर  रेड्डी
 :  कया  रक्षा  मंत्री

 श्री  ato  पी०  क्या  विश्व  भर
 ह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  १९  रे

 at  सैनिक  नीति  के  सम्बन्ध  में  इस के  अन्तिम  सप्ताह  में  दक्षिणी  oes  में

 सम्मेलन में  विचार  किया  गया  ?
 राष्ट्रमण्डल  के  देशों  के  सेनापतियों  का  जो

 सम्मेलन  होना  हुआ  ?
 श्री  एम०  एस०  गुरुपाद  क्या

 रक्षा  उपमंत्री  में  यह  जान  सकता  हूं  कि  इस  सम्मेलन  में

 जी  at  इस  बात  पर  विचार  किया  गया  था  कि

 श्री  ईश्वर  रेड्डी
 :

 उस  में  कोरिया  राष्ट्रमण्डल  के  प्रत्येक  देश  की  रक्षा

 मलाया  के  सैनिक  पहलुओं  प्र  विचार  सम्बन्धी  आवश्यकताएं  बया  हें  ?

 किया  गया ?  सरदार  मर्जी  में  इस  सम्बन्ध  में

 सरदार  मजीठिया  जी  उत्तर  दे  चुका  हूं  और  रक्षा  मंत्री  ने
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 पिछले  सत्र  में  बड़ा  व्यापक  उत्तर  दिया  था  ।  अमरीका गये  हुए  १०,१८,२३९

 १३  ६  B,0F, CXR
 इस  सम्बन्ध  में

 और
 कुछ

 भी  नहीं  कहना

 gl  ८  आने ९  पाई  प्रशासन पर  ।

 श्री  कया  में  यह  जान  सकता हूं
 श्री  पी०  टी०  चाको  :  क्या  में  यह  जान

 कि  ब्रिटेन  वालों  बे  हमारे  सेनापतियों  को  सकता  हूं  कि  इस  करार  के  अधीन  प्राप्य

 परमाणु  सम्बन्धी  रहस्य  बताये  थे  ?  निधि  किन  शिक्षा  तथा  संस्कृति  सम्बन्धी

 कार्यक्रमों  पर  at की  गई  हे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  afar

 श्री  के०  डॉ०  मालवीय  निधि  जीना
 अगला  |

 दिक्षा  तथा  संस्कृति  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  पर

 भारत  संयुक्त  राज्य  अमरीका  क़रार
 aa  की  ये  हें  तथा

 ै
 Ro’  थ्रो  पो०  क्या

 अमरीका  में  स्थित  न  स्कूलों  तथा  शिक्षा

 तथा  संस्कृति  संस्थाओं  में
 शिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 साधन  तथा  भारत  तथा  अमरीका  के

 (#)  फुलब्राइट  अधिनियम  के  अधीन
 नागरिकों  की  अन्य  शिक्षा  सम्बन्धी

 हुए  भारत-अमरीका  करार  के  अनुसार  कहां
 वाहिया ं।

 तक  सहायता  दिये  जाने  का विचार हे  ;
 श्री  पी०  ठी०  क्या  में  यह

 उक्त  करार  के  अधीन  भारत  जान  सकता हूं
 कि  भारत  से  अमरीका  भेज

 को  अब  तक  कुछ  कितनी  सहायता  मिल  जानेवाले  व्यक्ति  और  अमरीका  से  भारतः

 चकी हूं  ;  और  आन  बाले  व्यक्ति  को  वास्तव  में  कितनी

 सहायता दी  जाती  हे
 ?

 यह  यदि  मिली  कसे
 श्री  के०  डी०  मालवीय  इन  दोनों  में

 खच  की  गई  ?

 कुछ  अन्तर  यहा ंसे  अमरीका  भेजे
 जाने

 वाले  छात्रों  को  केवल  आने  जाने प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 सम्मान  उपमंत्री  के०  डी०  :  का  खर्चा  मिलता है  ।  परन्तु  जो  अमरीका

 प्राप्य  सूचना  के  इस  योजना  छात्र  यहां  आते  है  या  जो  भारतीय

 के  अन्तर्गत  ७५  लाख  रूपये  की  राशि  खच  में  हें  और  उन्हें  वहां  सुविधाएं  दी  जाती

 की  जायेगी  ।  उन  को  आने  जाने
 के

 खरच  के  अतिरिक्त

 खानें  पीने  फीस  भारी  भी  दी

 BH GY, RY  रुपये  ।
 जाती है

 १९५०,  १९५१  तथा  १९५२  में  श्री  पी०  टी ०  चाको :  अमरीका  से

 भारत  अन  वालें  अमरीकन  भारत  भेजें  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  साथ

 अनुसन्धान  करने  वालों  स्कूलों  के  अध्यापकों  अन्यों  की  अपेक्षा  अच्छा  व्यवहार  क्यों
 तथा

 ग्रेजुएट
 छात्रों  पर  PR,CV, ELS  रुपये  किया  जाता  हैं  ?

 ७  आन ेI
 श्री के०  डी०  मालवीय :  वही  तो  करार

 भारतीय  अनुसन्धान  करने  में
 हे

 ।  यह  नहीं  भूलना  चाहिये  कि  रुपया

 अध्यापकों  तथा  छात्रों  जो  तो  अमरीका  का  ही
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 श्री  पी०  टी०  इस  निधि  का  क े० q
 के०  कया  में  यह  जान

 स्रोत  कौन  सा  है  ?  सकता  हूं  कि  विद्वानों  को  चुनने  में  अमरीकी

 सरकार  या  यहां  उन  के  एजेन्टों  का  हाथ
 श्री

 के०
 डी०  मालवीय

 :  दूसरे  महायुद्ध
 रहता ह  ।

 के  बाद  छोड़ी  गई  सम्पत्ति  का  अमरीकन

 भाग  बेचने  से  जो  धन  प्राप्त  हुआ  उसी  श्री  के०  डी०  मालवीय  वे  संयुक्त

 से  यह  निधि  बनी  है  ।  राज्य  अमरीका  की  सरकार  के  प्रतिनिधि

 होत ेहूं  और  भारत  सरकार  और  वह  इन
 श्री  पी०  1-४ (५  चाको :  क्या  में  यह

 लोगों को  चुनते  दे  ।.
 जान  सकता  हूं  कि  अमरीका  की  फालतू

 सम्पत्ति  बेच  कर  अब  तक  कितनी  राशि  हेलसिंकी  में  ओलिम्पिक  खेलें

 हुई
 ने  १०7२.  श्री  ato  पी०  नायर

 श्री  के०  डीਂ  ०  मालवीय  में  ने  बताया  क्या  मंत्री  यह  बतलाने  की

 हूं  कि  यह  ७५  लाख-रुपये  के  लगभग  हैं  ५  कृपा  करेंगे

 भारत  से  कितने  प्रतियोगियों  ने पंडित  मुनेश्वर  दत्त  क्या

 माननीय  मंत्री  जो  बतलाएंगे  कि  कह  हाल  ही  में  हेलसिंकी  में  हुई  ओलिम्पिक  खेलों

 योजना  कितने  वर्ष  के  लिये है  ?  में  भाग  लिया ;

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  उन  में  पदक
 प्राप्त  करने  वाले

 भारतीय  प्रतियोगियों  के
 अनुसन्धान  मंत्री

 कोई  वक्त  मुकर  नहीं  है
 इन  खेलों  में  भाग  लेने  वाले

 जब  तक  यह  फण्ड  काम  देगा  ।
 खिलाड़ियों  और  टीमों  के  भाग  लेने  के  लिपे

 भारत  सरकार  ने  कितनी  राशि  दी
 श्री  विद्यालंकार  :  उन  प्रोफेसरों

 कारीगरों  संख्या  क्या  ह  अ
 4.0

 और

 जिन्हें  अमरीका  से  निमन्त्रित  किया  गया  भारत  ने  इन  खेलों

 और  अमरीका  भेजे  भारतीय  रहने  के  खरच  कुल  कितनी  राशि

 प्रोफेसरों  तथा  कारीगरों  की  संख्या  कितनी  खच  की  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 श्री  के०  डी०  मालवीय :  मेरे  पास  wa  अनुसन्धान  उपमंत्री  के०  डी०

 विद्वानों  की  संख्या  नहीं  है  जिन्हें  अनुदान  2

 fea गए  परन्तु  मैंने  उन  अनुदानों का  १२

 उल्लेख  किया  जो  दिये  गए  हैं  ।
 g,24,000  रुपये

 श्री  इस  करार  तथा  फुलब्राइट
 (=)  ३,०९,०००  रुपये  ।

 अधिनियम  के  मुख्य  उपबन्ध  क्या  हैं  ?
 श्री  वी०  पी०  खेलों  में  वास्तव

 अध्यक्ष  महोदय :  मेरा  विचार  है  कि  में  भाग  लेने  वालों  की  संख्या  तथा  अन्य

 आप  इन  दोनों  प्र  लेखों  को  स्वयं  पढ़  लें  तो  जो  अधिकारी  नहीं  और  टीम

 अच्छा  ।  के  साथ  वेसे  की  संख्या  कितनी  थी  ?
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 श्री  के०  डी०  मालवीय
 :  मुझे  अलग  में  सुधार  करने  के  लिए  कोई  setae

 अलग  आंकड़ों  का  ज्ञान  नहीं  ।  इस  के  की

 लिए  मुझे  पूर्व  सूचना  की  आवश्यकता  है  |
 यदि  उपरोक्त  (*)  का  उत्तर  हाँ

 श्री  वी०  पी०  क्या  इस  बात  में  हो  तो  अब  तक  क्या  कार्यवाहियां  की

 को  जानते  बूझते  टीम  भेजी  गई  कि  भारत  गई  और

 में  खेलों का  स्तर  बहुत  नीचा हूँ  ?  क्या  देश  में  खेलों  के  स्तर

 को  ऊंचा  उठाने  की  योजना  पंचवर्षीय
 श्री  के०  डी०  मालवीय

 :  कुछ  विशेषज्ञों

 की  यही  राय  है  ।  योजना  में  सम्मिलित  की  गई  है  ?

 श्री  flo  पी०  कथा  सरकार  ने  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 अधिकारों  के  विदेशों  में  आचार  के  अनुसन्धान  उपमंत्री
 के

 ०
 डी

 ०  मालवीय )  :

 सम्बन्ध  में  कोई  नियम  बनाए  थे  ?  तथा  ।  यह  विषय  मुख्यत :

 राज्यों की  सरकारों  के  अधीन ह  परन्तु श्री  के०  डी०  मालवीय  मुझे  मालूम
 भारत  सरकार  अखिल  भारतीय  खेल  संस्थाओं

 नही ं।
 को  अनुदान  देती  रही  है  |

 श्री  वी०  पी०  क्या  यह  सच

 star है  कि  खेलों  के  मेंदान के के  बाहर  हमारे

 कुछ  अधिकारियों  ने  धृष्टता  तथा  गैर
 श्री  ato  पी०  नायर  :  खेलो ंके  विकास

 ज़िम्मेदारी  से  काम
 के  लिए  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  राशि

 अध्यक्ष  शान्ति ।  रखी गई  है  ?

 अगला  प्रश्न  |  श्री  के०  डी०  मालवीय :  पंचवर्षीय

 योजना  में  इन  योजनाओं  के  लिए  व्यवस्था श्री  वी०  पी०  एक  ही  wet

 श्र
 पूछना  चाहता  श्रीमान्  ।  कया  यह

 की  गई  परन्तु  राशि  ठीक  ठीक

 इस  सम्बन्ध  में  अभी सच  हैं  कि  भारत  के  पदक-प्राप्त  कितनी

 व्यक्तियों को  जाने  के  लिए  उधार  लेना  पड़ा ?
 कोई  निश्चय  नहीं  किया  गया  |

 शो  के०  डी०  मालवीय  मुझ  मालूम
 श्री  वी०  पी०  नायर  :  किस  सूत्र  द्वारा

 नही ं।
 यह  राशि  खर्चे  की  जायेगी

 श्री  ato  पी०  क्या  में  यह  जान  श्री  के  ०  डीਂ ०  मालवीय  :  कोई  निचय

 सकता  के  के  के  के  १  के  के  के  नहीं  किया  गया

 श्री  वो०  पी०  नायर  :  इस  बात  को  ध्यान अध्यक्ष  महोदय :  शान्ति  ।  आप

 शक  ही  प्रदान  पूछना  चाहते  अगला  प्रशन  ।  में  रखते  हुए  कि  हल सिकी  की  ओलिम्पिक

 खेलों  का  स्तर  खेलों  में  रूस  ने  बड़ी  सफलता  प्राप्त  की

 हे  क्या  सरकार  शारीरिक  स्तरों  को  ऊंचा
 *

 203.  श्री  ato  पी०  क्या
 उठाने में  रूस  की  सहायता  लेने  के  year

 शिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंग े:  पर  विचार  करेगी ?

 सरकार  ने  भारत  में  श्री  के०  डी०  यह  तो

 जम्नास्टिक  और  खेलों  के  स्वर  माननीय  सदस्य  सुझाव  दे  रहे  हैं  ।
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 श्री  के०  डी०  मालवीय  में  पश्चिमी अध्यक्ष  यह  तो  सुझाव  है  ।

 बंगाल  में  था  तो  में  ने  इस  सम्बन्ध में  कुछ
 के०  Fo  कुछ  खेलों  में

 सुना था  ।
 सारी

 बातें  में  ने  नहीं  सुनीं
 ।

 भारतीय टीम  की  सफलता  तथा  बहुत  बड़ी

 हार  को  घ्यान  में  रखते  हुए  सरकार  श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  श्रीमान

 का  विचार  है  कि  खेल  संस्थाओं  के  काम  की  इस
 पर

 एक  अनुपूरक प्रश्न  पूछना  चाहता ह  ।

 जांच  करने  के  लिए  एक  अखिल  भारतीय  अध्यक्ष  महोदय :  उन्होंने  कहा  तो  कि  वे
 ~

 आयोग  स्थापित  किया  जाय  ?  पश्चिमी  बंगाल  में  थे  तो  इस  सम्बन्ध  में

 उन्होंने  कुछ  सुना  था  |
 श्री  के०  डो ०  मालवीय  :  जी

 के०  के०  के  भाग श्रीमान्  |

 श्री  ato  एस०  मति  सरकार  हमारे
 के

 समान
 में  में  यह  पूछता  चाहता

 हूं  कि  सरकार भारत  के  बड़े  बड़े  नगरों  में व्यायाम  तक  जिम्नास्टिक्स  में  भाग  लेने  वालों

 के  स्तरों को  ऊंचा  उठाने  के  लिए  क्या  स्टेडियम  बनाने  में  कुछ  सहायता देंने
 का

 विचार कर  रही  है  ? विशेष  कार्यवाहियां  करने  का  विचार  कर

 रही
 श्री  के०  डी०  यह  तो

 सुझाव हे  |
 श्री  के ०  डी०  इस  से  तो

 श्री  बी०  एस०  मेरा

 मुख्यतः  राजय  सरकारों  का  सम्बन्ध
 एक  टर्न

 हू  और  ae  बहुत  महत्वपूर्ण
 इस के  अतिरिक्त हम  राज्य  सरकारों  को

 इस  बात  को  छोड  कर  कि  व्यायाम  दिक्षा

 और  कुछ  संस्थाओं को  अनुदानों  के
 रूप  में

 राज्यों  का  विषय  ह  और  केन्द्रीय  सरकार

 सहायता देते  हैं  ।

 कुछ  अनुदान दे  रही
 कया

 में
 यह  जान

 श्री  एच०  एन०  मखर्जी  क्या  सरकार  सकता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ददा  में

 का  घ्यान  हेलसिंकी में  हमारे  प्रतिनिधियों  व्यायाम  दिक्षा  के  स्तरों  को  सुधारने  के

 के  रवैये के  सम्बन्ध  भें  लगाए  गए  गम्भीर  लिये  क्या  काय  वाही  कर  रही हे
 ?

 आरोपों  की  ओर  दिलाया  गया  है--ये  श्री  के०  डी०  मालवीय :  जेसा  में

 आरोप  पश्चिमी  बंगाल  की  कांग्रेस  के  मंत्री
 ने  इस  प्रदान  पर  पंच  वर्षीय  योजना

 सीखें  व्यक्तियों  ने  लगाए  हें  ।  वे  बाक्सिंग
 में  विचार  किया  गया  है  ।  हम  वेसे  कुछ

 टीम  के  प्रबन्धक  हो  कर  गए
 सुझाव  दे  सकते  जैसे  कि  माननीय  सदस्य

 यह  कोई  नहीं  कह  सकता |  FAT  सरकार
 ने

 का  ध्यान एक  और  बात  की  ओर  भी

 दिलाया  गया  है  जो  भारत  के  नाम  को  बट्टा
 अध्यक्ष  महोदय :  अगला  प्रदान  |

 लगाने  वाली  है--अर्थात्  खेलों  के  खत्म  श्री  एच०  एन०  मुखर्जी :  श्र  मेरा

 होन  पर  भारतीय  झण्डे  सम्भालन  केवल एक  प्रत ६  |

 वाला  कोई  न  था  ।  भारत  की  टीम  का
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगले  प्रदान

 कोई  भी  व्यक्ति  भारत  के  झण्डे  को  ले
 पर  आते  हैं  ।

 जाने  के  लिए  वहा  नहीं  था  और  फिनलैण्ड
 गज  तथा  अगजेटिड

 नियुक्तियों
 में  कमी

 के  कुछ  खिलाड़ियों  को  भारत  का  झण्डा

 उठाना  पड़ा  ?  *
 १०७.  श्री  To  To  चविद्यालंकार :
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 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :  मंत्रालयों  के  अधिकारियों  की  एक  विशेष

 १९४७  के  बाद  टुकड़ी  इस  समय  मंत्रालयों  उसके

 अंतगर्त  कार्यालयों  के  संगठन  की
 से  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  में

 कितनी  गजटेड  तथा  अगजेटिड  नौ क्यां  पूर्वक  जांच  कर  रही हू
 जिस

 से
 कि  जहां

 कम  को  गई  और  उस  से  वेतनों  की  कितनी
 भी  सम्भव  हो  रख  बचत  की  जाय  ।

 राशि  की  बचत  श्री  ए०  एन०  विद्यालंकार  :  क्या  सरकार

 ने  अपने  कार्यालयों  के  पुन संगठन  और  उन
 इसी  काल  में  विभिन्न  मंत्रालयों

 में वेषी  कितनों  नयी  नौकरियां  स्थापित  की
 का  खरच  कम  करने  के  लिए  कोई  afafa

 या  आयोग  नियुक्त  किया  था  ?

 नई  नीतियों  के  कारण  खर्च
 में  न  कहा हूं

 कि  aga

 सी  प्र स्थापनाओं  पर  विचार  किया  गया की  कितनी  राशि  बढ़ी है  ;  और

 और  इस  सदन  की  दो  समितियों  आक
 सरकार  ने  सरकारी  सेवाओं  पर

 afafa  तथा  लोक  लेखा  समिति--का
 aa  कम  करने *  के  लिए  क्या  कायंवाहियां

 आभारी हं  ।  उन  की  सिफारिशों  से  मुझे
 की  हैं  ?

 बड़ी  सहायता  मिली  ।  इस  सम्बन्ध  में

 राजस्व  तथा  व्यय  मंत्री  (att  स्वयं  वित  मंत्रालय  ने  PA I-42  ५

 :  से  यह  सूचना  इनकी  लाख  रुपय  की  और  १९५१-५२  में  १२४

 की  जा  रही  ह  और  समय  आने  पर  सदन  लाख  रुपये  की  बचत  की  है  ।

 पटल  पर  रख  दी  जायगी  |
 आंक  समिति  ar  सिफ़ारिशों  के

 यह  मंत्रालय  नई  नौकरियों  से
 २७  लाख  रुपये  की  बचत  १९५०-

 सम्बन्ध  रखने  वाली  प्रस्थापनाओं  की
 ५१  में  और  २२  लाख  रुपय  की  बचत

 gin  तथा  विस्तार  के  साथ  जांच  पड़ताल  १९५१-५२  में  की  गई--निस्सन्देह  इसका

 करता  हे  ।  अधिक  से  अधिक  बचत  करने  श्रेय  इस  सदन  की  समिति  को  है  |

 के  से  जहां  भी  सम्भव  हो  सका
 इसके  यह  तो  में  ने  कहा

 >
 हे  नौकरियों  में  कमी  को  गई हे  ।  साथ  ही  ही  है  कि  एक  लकड़ी  विभिन्न  मंत्रालयों

 इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  जाता  ar
 @  कि  साथ  काम  कर  रही  है  ।  वह  उन  के

 जब  अस्थायी  रूप  से  आवश्यकता  तो  चारी  वग  तथा  काम  का  निरीक्षण  कर

 we  यी  नौकरियों  की  स्वीकृति  दी  जाती
 रही है  ।  इसमें  वित्त  मंत्रालय  के  एक

 हू  और  वह  अ  आवश्यकता  पूरी  द्वोते  ही  संयुक्त  सचिव  तथा  एक  उप  सचिव

 अतिरिक्त  नौकरियां  कम  कर  दी  जाती
 और  गुह  मंत्रालय के  एक  उप  सचिव  हें

 जैसाकि  वित्त  मंत्री  ने  इस  सदन  में  इन्होंने  ने  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालयों  का

 १९५२-५३  के  आयव्ययक  भाषण  में  कहा  निरीक्षण समाप्त  कर  लिया  हूं  और  इम

 हमार  जसी  आर्थिक  व्यवस्था  म  जो
 ~

 दोनों  मंत्रालयों  के  ४  करोड़  रुपये  के

 फल  रही  प्रशासन  सम्बन्धी  खर्च  में  व्यय  में  ५०  लाख  रुपये  का  बचें  कम

 होने  वाली  बचत  विकास  भ  के  लिए  करने  की  सिफारिश  की  है  ।  उन्होंने  सिचाई

 में
 ~

 खप बड़ती  हुई  मांगों  को  पूरा  करने  तथा  बिजली  मंत्रालय  का  भी  निरीक्षण

 जाती हू  ।  जेसा  कि  उस  समय  fra  किया हू  और  उस  के  wo  go  लाख

 मंत्री  ने  वचन  दिया  गृहकार्य  तथा  वित्त  रुपये  के  प्रस्तावित  खर्चे  में  २०  लाख  रुपये

 23  PSD
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 की  बचत  करने  की  सिफारिश  की  gt  बाद  फिर  रख  लिये  जातें  हें  क्योंकि  उन  पर

 इस  से  मुझे  बड़ा  प्रोत्साहन  मिलता  ह  और  बड़ा  अनुग्रह  किया  जाता  है  ?

 मुझे  यह  बताने  में  बड़ी  प्रसन्नता  हो  रही  श्री  बहुत  ही  कम  मामलों

 हे  कि
 सिचाई  तथा  बिजली  मंत्रालय  ने

 जबकि  विशेषज्ञ  न  मिल  सकते  हों  और

 इन  सिफ़ारिशों  को  लगभग  मान  ही  लिया
 महत्वपूर्ण  कामों  की  देखभाल  की  जानी

 त्व  | |  जल्दी  ही  सिफारिशें  लागू  हो  कार्यकाल  बढ़ा  दिया  जाता  परन्तु न्य
 जायेंगी  |

 बहुत  ही  कम  समय  के  लिये  ।

 इस  समय  यह  टुकड़ी  श्रम  मंत्रालय
 श्री  सारंग धर  दास  :  क्या

 के  निरीक्षण  का  काम  कर  रही  हैं  और
 में  यह  जात  सकता  हूं  कि  हाल  ही  में

 मुझे  बड़ी  प्रसन्नता है
 कि  at  सहयोगियों  अतिरिक्त  उपमंत्री  तथा  सभा  सचिव

 तथा  उद्योग  के  मंत्री  तथा
 नियुक्त  जाने  पर  उके  अधीन

 संचरण  मंत्री--ने  यह  प्रार्थना  की  है  कि  यह  अतिरिक्त  कर्मचारियों  पर  लगभग  कितना

 टुकड़ी  उन  के  मंत्रालयों  wt  भी  निरीक्षण
 aq  होगा  ?  मंत्रियों  तथा«  उनके

 करे  ।  इस  लकड़ी  के  काम  को  अच्छा
 चोरियों  पर  लगभग  कितना  ्  होगा  ?

 समझा  जा  रहा  हे  और  मुझे  आशा  है  कि

 श्री  त्यागी  :  नए  उप मंत्रियों  तथा
 इस  के  फल  अच्छे  ही  होंगे  ।

 क्या
 मंत्रियों  के  फौरन  ही  बाद  प्रधान  मंत्री

 श्री  ए०  Udo  दिद्यालंकार
 तक

 सरकार  यह  समझती  ह  फि  सरकारी  विभा
 ने  यह  निदेश  जारी  किया  कि  जहां

 गों  का  खर्च  उस  से  अधिक  घटाया  जाना
 हो  सके  नए  कर्मचारी  न  किये

 जायं  और  मंत्रालय  अपने  पहले  मंच
 आवश्यक  जितना  कि  यहां  गया

 a  ?
 से  ही  अतिरिकत  काम  कराने  चेष्टा

 @
 करे ं|

 श्री  मुझे  यह  मानना  पड़ेगा
 श्री  दामोदर  मसलन  माननीय  मंत्री

 कि  ऐसी  जो  बचत  हुई  हे  उस  से  में
 ने  अभी  कहा  कि  एक  मंत्रालय  ने  उस

 निर्णय  |  संतूर  नही ंहूं  और  aa  घटा

 टुकड़ी  की  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली
 का  प्रत्यक  प्रयत्न  किया  जा  रहा  हे  ।  परन्तु

 हू  ।  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  ने  क्या
 ्  घटाने  में  कुछ  ऐसी  अतिरिक्त  मदें  भी

 किया  ?

 हैं  जो  सारे  देश  के  आर्थिक  प्रसार  के

 कारण  श्री  स्थिति  यह  हें  कि  ज्यों

 वियालक्रार  :  क्या  ही  इस  टुकड़ी  की  सिफारिशें मेरे  मंत्रालय
 श्री  ए०

 सरकर  इस  सम्बन्ध  में  सारे  विभागों  का
 में  आती  हम  मंत्रालयों  के  साथ  उनके

 फिर  से  संगठन  और  उन्हें  ठीक  ठाक
 सम्बन्ध में  बातचीत  करते  हें  ।  हमने  एक

 मंत्रालय  के  साथ  बातचीत  की  ह  और  वह
 करेगी  ?

 मान  गया  है
 ।  एक  अन्य  संयुक्त  सचिव

 श्री  त्यागी  इस  टुकड़ी  के  काम  दूसरे  मंत्रालय  के  साथ  बातचीत  कर  रहा

 करने  का  यहीं  अभिप्राय  हैं  हू  ।  में  ने  हाल  ही  में  राजस्व  तथा  व्यय

 श्री  गिडवानी  :  रया  सरकार  को  सचिव  से  कहा है  कि  वह  स्वयं  इस  काम
 ba

 मालूम  है  कि  कुछ  अधिकारी  रियल्टी  होने  के  को  सम्भाले  और
 वह  प्रत्येक  मंत्रालय  मे
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 जाकर  उन  बातचीत  करेगा  ।  मुझे
 क्या  आंककीय  प्रकार

 अभी  दूसरे  मंत्रालय  की  प्रतिक्रिया  मालूम  नियंत्रण  प्रविधियों  के  प्रस्तावित

 नहीं  हुई ।
 प्रशिक्षण  केन्द्र  नई  दिल्ली ,

 कलकत्ता  कौर  बम्बई  में  स्थापित  किए
 श्री  एम०  एस०  गुरुपादस्वामो

 :  कया

 जा चुके हैं माननी०  मंत्री  के  ध्यान  यह  बात

 आई  है  कि  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालय  क्या  संयुक्त  राष्ट्र  संघ

 विभिन्न  स्थानों  लोक  सेवा  आयोग
 के  टेक्निकल  सहायता  व्यवस्थान

 की  पहले  से  नियमानुसार  स्वीकृति
 द्वारा
 नन्वा  रखे  गये  विदेशी  विशेषज्ञ

 लिए  बिना  लोगों  को  नियुक्त  कर  देते  हें  ?
 इन  केन्द्रों  काम  सम्भालने  के

 श्री  अभी  यह  बात  मेरे  ध्यान  लिये  भारत  पहुंच  चुके  हैं  ;

 में  नहीं  आई  जहां  तक  मूझे  पद  हे
 क्या  प्रशिक्षण  का  कार्यक्रम

 कि  नई  नियुक्तियों  के  सम्बन्ध  में  प्रत्येक
 तैयार  किया  जा  चूका  और

 नौकरी  लोक  सेवा  आयोग  की  मौत

 आती  है  और  तब  उन  पर  गृह  मंत्रालय  भारतीय  मंत्रिमंडल  के

 आंककीय  परामर्शदाता  कै  नेतृत्व बिचार  करता  है  ।  प्रश् थापना एं  मेरे  मंत्रालय

 कि  में  भारत  सरकार  द्वारा  बनाई  गई मं  भी  आती  हूं  ।  मेरा  विचार  हें

 जहां  लोक  सेवा  आयोग  या  किसी  मंत्रालय  समिति  इन  विशेषज्ञों

 देगी  ?
 से  बात  न  की  गई  एसी  कोई  बात  सहायता  दे  रही  हैं  या

 नहीं  हो  सकती  |  वित्त  मंत्री  के  सभा  सचिव  बी०

 श्री  के०  के०  बसु  :  क्या  यह  सच  हैं  आर०  :  जी  श्रीमान  ॥

 fe  बहुत  से  ऐसे  अगजेटिड  अधिकारी  हैं  प्रशिक्षण  के  पाठ्यक्रम  बारी  बारी  से

 जिन्हें  कई  वर्ष  तक  कोय  करते  रहने  के  बाद  नई  मद्रास  और  बम्बई
 a य भी  अस्थायी  समझा  जाता  Q  और  उन  में  होंगे  ।

 मं  से  कितनों  की  छटनी  कर  दी  जायगी  ?
 जी  at,  ६

 अध्यक्ष  मेरे  are  में  यह  १९५२  को  ।

 लो  | तो  इस  प्रइन  से  उत्पन्न  नहीं  हो  at

 यह  बड़ी  दूर  की  बात  है  ।
 हां  ॥

 श्री  दादी  :  भारतीय  प्रशासनीय  सेवा
 प्रशिक्षण  के  पाठ्यक्रमों  की

 व्यवस्था  जो  १३  अक्तूबर  १९५२
 में  नियुक्त  किए  जाने  वालों  के  वेतन  तथा

 को  नई  दिल्ली  में  प्रारम्भ
 भत्तों  की  श्रेणी  कया  है  ?

 राष्ट्रीय  समन्वय  समिति  के  अधीन
 अध्यक्ष  यह  कैसे  उत्पन्न

 की  जा  रही  है  ।  इस  के

 होता
 है  ?  सभी  तरह  के  प्रदान  पूछे

 जा

 ~  a  योजना  आयोग  के  सदस्य  श्री
 रह ह  ।  वी०  टी०  कृष्णमाचारी  और

 प्रशिक्षण  केन्द्र  प्रकार  इसके  मंत्रिमंडल
 नियंत्रण  प्रविधियाँ  )  के  आंककीय  परामर्शदाता  प्रो०  पी०

 ¥ Qo,  श्री  एस०  सी०  सामन्त  क्यो  सी  ०
 महालनोबिस  हैं  ।  समिति

 ~
 faa

 मंत्री  यह  ब  की  कृपा  करेंगे  :  ने  प्रशिक्षण  केन्द्रों
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 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  का  बा नयों  अ  Catan  विभागों  से

 वॉ  ह पों  का  बनाव  आदि  जेसा  रहा  ।  जहां  तक  मझे  पता

 प्र  ण  सिन्धी  ब्यौरा  कोई  विदेशी  नहीं  हैं  ।
 द
 '

 ह  |
 नई  दिल्ल  में  प्रति  दि  at  एस०  alo  सामन्त  श्रीमान  ,  क्या

 पाठ्यक्रम  पूरा  चका हे  में  यह  जान  सकता  हूं  कि  भारतीय  उथोगो

 गैर  कलकते  में  प्रशिक्षण  का  की  इस  प्रशिक्षण  के  कायें  क्रमों  के  प्रयोजन

 (०  १९५२  से  लाभों  से  क  परिचित  कराया  जायगा  |

 प्रारम्भ  होगा  ।
 बो०  आर०  उन्हें  अपव्यय

 पी  एस०  सी०  समस्त  :  क्या  में  कमी  तथा  औद्योगिक  नियंत्रण  मं  काय
 iW a a

 >  जान  सकता  हं  कि  कितने  विदेशी  क्षमता  द्वारा  लाभ  यह  आशा

 Hz fat  न्  आए  और  उनके  क्या  की  जा  रही  हूं  कि  वैसे  ही  टक निकल

 वे  किन  विश्वास  real  के  हैं  पूंजी तथा  अन्य  लागतों  के  होते  हुए

 शो  alo  आर०  भगत
 यदि  यह  योजना  सफल  रही  तो  sar

 ‘
 उनकी  संख्या

 और  उनके  नाम ये  हे
 में  १०  से  १५  प्रतिशत तक  वृद्धि  होगी

 थ्री  एस०  सो०  सामन्त  क्या  में
 ;

 (१)  प्रो०  एलिस  आर०  जो
 जान  सकता  हूं  कि  लैक्चरो ंके  कमरों

 कि  ू  wat  न्यू  wafer  के  care
 सुविधाएं  अन्य  सामान  के  आ

 दा लय में  व्यवहारिक विश्व  प्रबन्ध  कौन  करेगा

 विभाग  के  अध्यक्ष  हैं  ।
 श्री  बो०  आर०  भगत  :  जसा

 (3)  प्रो०  पाल  क्लिफोर्ड
 जो  न्यू  मने  पहले  सारी  योजना  का  र  q

 a

 में  न्यू  जर्सी  राज्य  अध्यापक  कालेज
 के राष्ट्रीय  समन्वय  समिति  ने  किया  हें

 अध्यक्ष  श्री  वी०  टी०  कृष्णा  री
 तथा

 थी  इलिनोस  में  नॉर्थवेस्ट

 f

 fa

 fir  स-्य-सम्भव  प्रो०  पी०  alo
 महाजनों

 य  में  व्यवहारिक  अंक  Tt3I  विभाग  fay  1

 द

 मेसन  ई०  वेस्ट का ट्ट  |
 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  प्रश्न  यह

 हे
 कि

 8  डैमों  में

 ba
 a

 खच  कोन

 विद्यालय
 के  प्रो०  बी०  आर ०  भगत

 पह  aa एड्स  ges
 |

 द
 (५)  न्यूजर्सी में  न्यू  ब्रन्सविक  के  संयुत  राष्ट्र  संघ  टेक्निकल  सहा  व  स्यान

 देता  ह  और  भारत  सरकार  रहन  सह विश्वविद्यालय  में  आंककीय  प्रकार  नियंत्रण

 प्रोफेसर टामस  बड़ने  |
 परिवहन  तथा  डाक्टरी  सहयता  आदि  पर

 ५०,०००  रुपये  का  खर्च  और  सचिवालय

 श्री  एस०  पी०  सामन्त  श्रीमान  ,  क्या
 कार्य  तथा  यात्रा  भत्ता  के  ख

 में  यह  जान  सकता  हूं  कि  प्रशिक्षण  पाने
 के  लिए  अधिक  से  अधिक  २५,०००  रुपया

 कों  को  कसे  भर्ती  किया  और
 देगी ।

 बया  कोई  विदेशी  छात्र  भी  लिए  जायेंगे  ?

 श्री  एस०  पी०  क्या यह  सब
 ait  to  आर०  भगत  प्रति  भ्र  की

 सारी  जिम्मेदारी
 मंत्रो

 पाने  बालों  विभिन्न  af  गीत
 मंडल  समिति

 स

 a  ऊपर  लेगी  ?
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 श्री  बो०  आर०  चार  केन्द्रों श्री  ao  आर०  प्रबन्ध  की

 का  प्रशिक्षण  काल  इस  प्रकार  हे  :
 राष्टीय  समन्वय  समिति  ने

 ली  दिल्ली  १३  अक्तूबर से  ३१  १९५२

 श्री  दादी  इन  विदेशियों  की  सेवा  की  हो  चका

 कलकत्ता  १०  नवम्बर  से  २९  १९५२ दत  बया  हैं  ?

 मद्रास  १  दिसम्बर  थे  १९  १९५२
 श्री  alo  आर०  वे  संयुक्त

 बम्बई  २९  @BAR  से  १७
 राष्ट्र  संघ  सहायता  कायें क्रम  के  साथ  एक

 करार  के  अधीन  हें  ।  १९५३  |

 श्री  एस०  सो०  सामन्त  क्या  यह श्री  एस०  एन०  इस  wat Fh के
 सच  नहीं  कि  यह  ते  हुआ  किः  प्रशिक्षण

 भाग  के  उत्तर  के  आधार  पर  में  यह

 केन्द्र  तीन  स्थानों  में  खोले  जायेंगे  ?  माननीय
 प्रदान  पूछना  चाहता  हूं  कि  प्रशिक्षण  के  जो

 कार्यक्रम  तैयार  किए  गये  हें  वैसे  हें  ?  मंत्रो ने  हमें  बताया  है  कि  ये  केन्द्र  चार

 तो  क्या  में  यह
 श्री  न०  आर०  मेरा  विचार

 स्थानों  में  खोले  गए

 जान  सकता हूं  कि  निकट  भविष्य  में  कुछ

 हैं कि  कुछ  समय  पहले  समाचार  पत्र  सुच ए  और  केन्द्र  खोले  जायेंगे  ?

 कार्यालय  ने  एक  समाचार  दिया

 श्री  बी०  आर०  भगत :  इस  बात का जो  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  उप

 विचार  नहीं  किया  जा  रहा  ।
 में  इस  प्रकार  नियंत्रण  प्रशिक्षण  में  ब्यौरा

 हुआ
 संयुक्त  राज्य  अमरीका  का

 श्री  एस०  एन०  में  यह  जानता  वाय-प्रतिनिधिमण्डल

 हूं  कि  इन  केन्द्रों  में  प्रत्येक  वर्ष  में  *
 १०९.  श्री  तुषार  चटर्जी  :  क्या

 कितन  sfaaat  को  प्रशिक्षण  दिया  जायेगा  |
 मंत्री  यह  बतलाने  ल  कृपा  करने  :

 श्री  बी०  आर०  प्रत्येक  केन्द्र में
 क्या  यह  सच

 है  कि  कुछ  समय
 प्रशिक्षण  पाने  वालों  की  संख्या  लाभ  ग  ४०

 पहले  संयुक्त  राज्य  अमरीका
 के  एक

 एसे  लोगों  की  कुल  संख्या  लगभग
 प्रतिनिधिमंडल  ने  भारत  के  हवाई  अड्डों  का

 १२८  है  जो  उद्योगों  से  प्रशिक्षण  के  लिए
 दौरा  किया  और

 आए  हूं  और  १६  उन  अध्यापकों  की  जो  इस

 कार्यक्रम  को  चलाने  के  लिए  प्रशिक्षण  पा  यदि  तो  इस  दौरे  का  प्रयोजन

 रहे  तथा  ब्यौरा  ?

 श्री  बी०  एस०  जमात  क्या  में  यह  रक्षा  उपमंत्री  मजीठिया  )  :

 जान  सकता  हूं  कि  प्रशिक्षण  का  काल
 तथा

 .  किसी  ऐसे  प्रतिनिधिमंडल

 कितना  है  और  क्या  सरकार  तीन  केन्द्रों  के
 ने  भारत  के  हवाई  अड्डों  का  दौरा  नहीं  किया

 स्थान  पर  एक  ही  केन्द्र  रखने  के  प्रश्न  पर
 शायद  माननीय  सदस्य  थाईलैण्ड  में

 विचार  करेगी  ?
 अमरीका  के  सेनिक  सहायता  दल  के  ws

 अध्यक्ष  महोदय :
 प्रश्न  का  दूसरा  भाग  शेल्टन  तथा  दो  अन्य  अधिकारियों  की  बात

 सुझाव  हे  इसलिए  केवल  पहले  भाग  का  ही  सोच  रहे  हों  जो  पिछले  अगस्त  में  यहां  अ  ए

 उत्तर  दिया
 जान

 ना  चाहिए  ।  थे  ।
 ये  अधिकारी  भारतीय  के
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 तत्कालीन  प्रधान  सेनापति  के  निमंत्रण  गृह  कार्य  मंत्री  ag  बतलाने  कृपा  करेंगे

 जो  उन्होंनें  १९५१  में  थाईलेण्ड  के  कि  सरकारी  कर्मचारियों  के  संघों  यां

 दौरे  के  समय  दिया  भारत  तथा  लंका  संस्थाओं  द्वारा  गैर  सरकारी  व्यक्तियों  को

 के  दृष्य  स्थानों  को  देखत  के  दौरे  पर  आए  अपने  सदस्य  या  पदाधिकारी  चुनने  पर

 थे  ।  इस  दौरे  के  समय  उन्होंने  हमारी  कोई  प्रतिबन्ध  है  ?

 सेना  के  कुछ  केन्द्र  भी  देखे  ।
 गृह  कार्य  उपमंत्री  (sit

 :

 साननीय  सदस्य  औद्योगिक
 श्री  के०  के०  बसु  क्या  हमारी  कोई

 रक्षा-प्रतिष्पपना  या  हवाई  ध  देखने  की
 चोरियों  क  अतिरिक्त  सरकारी  कम

 चोरियों  के  संघों  तथा  संस्थाओं  की  ओर

 बस्तुएं  समझी  जाती  हैं  ?

 संकेत कर  रहे  ह्  निदेश  ये  हू  फि

 सरदार  मजीठिया  :  यह  अपने  काम  की  साधारणतया  गैर  सरकारी  व्यक्तियों  को

 दिलचस्पी  की  बात  भी  जब  लोग  आते  ऐसी  संस्थाओं  के  सदय  या  पदाधिकारी

 हें  तो  स्वाभाविक  ही  है  कि  वें  ऐसी  दिलचस्पी  बनने  का  अधिकार  नहीं  होना  चाहिये  ।

 के  स्थान  भी  देखते  हैं  ।  श्री  एच ०  एन०  क्या  यह

 सच  नही ंहैं  कि  देश  के  कानून  के
 श्री  बी०  एस०  मति  क्या  में  यह

 जान  सकता  हुं  कि  इन  अधिकारियों  को  कोई
 ऐसे  विशेष

 हाथों  या  प्रतिष्ठानों  में  काम  न  भी  कर
 फोटो  या  नक्शे  दिए  गए  थे  ?

 रहे  किसी  खास  संख्या  एसी

 संस्थाओं  के  पदाधिकारी  चुने  सकते सरदार  मजीठिया :
 जी

 श्रीमान  |

 हें  और  यदि  यह  सच  तो  सरकार

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  :  क्या  में  जान
 इस  छल  देश  के  कानून  बचना

 सकता  हूं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  राजनीति  की
 चाहती  है  ?

 प्रस्तुत  परिस्थिति  में  सरकार  की  यह  मन्ना

 है  कि  किसी  बड़ी  शक्ति  के  बड़े-बड़े  सैनिक  श्री  दातार  :  देश  का  कोई

 अधिकारियों  को  अपनी  सैनिक  प्रतिष्ठापनाएं  कामत  नहीं हूं
 |

 देखने  दी  जायं  और  क्या
 में  यह  भी  जान  श्री  क्या  में  यह  जान

 तथा सकता हूं  कि  अमरीका  की  हवाई  सेना  के  सकता  हूं  कि  गैर  सरकारी  व्यक्तियों

 कम इन  अधिकारियों  का  जून  में  अमरीकी  कुछ  राजनैतिक  दलों  द्वारा  सरकारी

 राजदूत  द्वारा  भारतीय  अधिकारियों  को  चोरियों  से  अनुचित  लाभ  उठाए  जाने

 दिए  गए  भाषण  के  सम्बन्ध  में  ही  था  जिस  में  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ऐसा

 उन्होंने  एशिया  में  लोकतंत्रवाद  की  रक्षा  के  प्रतिबन्ध  लगाना  अच्छा  नहीं  समझती  ?

 लिए  सेनिक  बातों  की  अदला  बदली  की  बात
 अध्यक्ष  शान्ति  |

 कीं  थी  ?
 यह  तो  कार्यवाही  का  सुझाव  हैं  ।

 सरदार  मजीठिया  यह  प्रदान  उत्पन्न  श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  :  क्या  यह

 ही  नहीं  होता  |  सच  नही ंहै  कि  जब  एक  मंत्री  यह  कहते

 सरकारी  कर्मचारियों  के  संघ
 ह  fe यह  देश  का  कानून  नहीं  तो  यह

 धरसा  मामला है  पर  विचार  किया

 2  Qo,  भी  एच०  एन०  मुखर्जी  :  क्या  जाना  चाहिये  ?  परन्तु  इस  देश  के  मज़ार
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 संघों  सम्बन्धी  विधान  के  कुछ
 |  नार  ष चन्नी ह  स्वा  मे  माननीय  सदस्य  राय

 उपबन्धों  को  ध्यान  में  रखते  सरकारी  पूछ  रहे  इसलिये  में  इस  प्रदान  की

 कर्मचरियों  को  यह  आज्ञा  दे  सकती  हे  कि  मति  नदीं  देता  ।

 वैभव  लोगों  को  अपना  पदाधिकारी  न

 बिहार  की  चुनाव  अपीलें
 बनायें  जो  सरकारी  कमंचारी  न  में

 * 222.  श्री  डी०  एन०  सिह  क्या
 ने  यह  प्रश्न  इसलिये  पूछा  कि  यह  सिद्धान्त

 fafa  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 का  विष+  है  ।  और  इस  सदन  के  ऐसे

 बहुत  से  सदस्य  हें  जो  पदाधिकारियों  के  रूप  जन  प्रतिनिधान  अधिनियम  के  अधीन  बिहार

 से  सम्बन्ध  रखते  हें
 राज्य  से  कुछ  कितनी  चुनाव  अपीलें  की

 गई ?
 अध्यक्ष  महोदय  शान्ति  ।

 वे  फिर
 विधि  तथा  अल्पसंख्यक  काय  मंत्री

 माननीय  सदस्य  AH  कर  रहे  हैं  ।

 कभी  इत  प्रदान  को  उठा  सकते  प्रश्नोत्तर  बिहार  राज्य  से  २४

 काल  में  नहीं  ।  चुनाव  अपीलें  की  गईं  ।

 सिंध  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कमेंट्री में  अगले  प्रत  पर  आता हूं  ।

 औद्योगिक  faa  व्यवस्थान
 *

 ११३.  श्री  क्या  गृह  काय

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कपा  करेंगे  :
 *

 १११.  डा०
 राम  सुलग

 की  कृपा क्या
 वित्त  मंत्री  यह  बतलाने  क्या  यह  सच  हैं  कि  जिन

 करेंगे  कि  क्या  यह  सच  हैं  कि  औद्योगिक  सरकारी  कर्मचारियों  ने  अन्तिम  रूप  से

 वित्त  व्यवस्थान  ने  अल्मुनियम  कार्पोरेशन  पाकिस्तान  में  ही  रहने  की  इच्छा  प्रकट

 आफ  इंडिया  लिमिटेड  को  ऋण  दिया  है  ?  की  थी  परन्तु  परिस्थितियों  के  कारण  उन्हें

 भारत  लौटना  उन्हें  संघ  सरकार  में
 यदि  तो  aa  की  राशि

 फिर  नौकरियां  दे  दी  गई  हैं  ;

 क्या

 क्या  यह  सच  के  इन
 यह  कार्पोरेशन  कब  बनाई  गई

 यारियों  की  सेवा  को  नियमित  नहीं  किया
 थी  और  किस  ने  इस  की  स्थापना  की

 गया  और  उन्हें  अस्थायी  कर्मचारी  समझा
 थी ?

 जाता हैं  हालांकि  वे  केन्द्रीय  सरकार  के

 वित्त  उपमंत्री  एस०  ato  :  अधीन  कई  ay  तक  स्थायी-कमंचारियों  के

 से  (7):  उधार  लेने  बाली
 रूप  में  कार्य  कर  चुके  हैं  ;

 कम्पनियों  का  यह  अधिकार  है  कि  लेन  देन

 की  ऐसी  बातें  गुप्त  रखी  जायें  जैसा  कि
 क्या  १९५१  में  ऐसे  कमंचारियों

 बैंक  तथा  उस  के  ग्राहकों  के  बीच  होता
 से  कुछ  सूचना  मांगी  गई  थीਂ  जिस  से  कि

 इसलिये यह  सुचना  देना  जन  fea
 उन  की  सेवा  नियमित  कर  दी  जाय ;

 और में  नहीं  होगा  ।

 डा०  राम  gan  fag:  क्या  म॑  यह  उन  की  सेवा  के  अब  तक
 जान  सकता

 हूं
 कि  इस  कार्पोरेशन  का  नियमित  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं

 प्रबन्ध  ठीक  ढंगਂ  से  किया  जा  रहा है  ?  और  उसे  कब  तक  नियमित  किया
 जायगा

 ?
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 गृह  किये
 उपमंत्री क बग्यु गप ३ ee  (att

 :  अध्यक्ष  शान्ति  ।  इस

 समय  तो  यह  अनुमान  की  ब'त  होगी
 ।

 a कक  ep

 जी  at,  विभाजन  परिषद्  के

 geal  के  लिखित  उत्तर निश्चय  के  अनुसार  वे  सब  व्यक्ति  जिन्होंने

 अन्तिम  रूप  से  पाकिस्तान  में  रहने  का
 पुस्तकालय  आन्दोलन

 निश्चय  पेंशन  तथा  सेया
 *१०४.  थीं  झूलन  क्या

 दिक्षा

 सम्बन्धी  अय  लाभों  के  लिये  उसी  सरकार
 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार

 से  आशा  रखें  |  परन्तु  इन  व्यक्तियों  को
 ने  भारत  में  पुस्तकालय  आन्दोलन  को

 कठिनाई  से  बचाने  के
 भारत  सरकार

 हन  देने  तथा  उ+  का  विकास  करन  के  लिए

 ने  इन  व्यक्तियों  को  अस्थायी  रूप  से  रखने
 कोई  कार्यवाही  की  ह  ?

 का  निश्चय  किया  म १९५०

 शिक्षा  तथा  otafar  सं  ताथ  तथा
 उस ने  पाकिस्तान  सरकार  के  सामने  यह

 सारे  सरकारी
 निक  अनुसंधान  मंत्री  : प्रस्ताव  रखा  ऐसे

 एक  वितरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  हैं  ।
 कर्मचारियों  के  प्रबन्ध  म  यह  मान  लिया

 जाय  कि  यदि  भारत  या  पाकिस्तान  परिशिष्ट
 १०,  ager  संख्या  २०]

 में  अपनी  नौकरियां  १५  १९४८  हवाई  अड्डा  सबेया  बिहार

 से  पहले  सम्भाल  qh  जहां  उसी
 FQ ok,  श्री  झलन  कया  रक्षा

 देश  की  सरकार  में  क  म  करने  के  इच्छा  मंत्री  य  बतलाने  की  कृपा  करेंग  :

 अभी  तक  पाकिस्तान  सरकार  का

 उत्तर  नहीं  मिला  हैं  क्या  यह  सच  हैं  कि  बिहार  में

 मीरगंज  सराय  में  सबेया  थाना  पर  एक  हवाई
 तथा  जो

 अट्टा  पिछले  महायुद्ध  में  बनाया  गया  था  और

 सूचना  इसलिए  मांगी  गई  थो  कि  यह  इस  काम  के  लिए  प्राप्त  भूमि  पर  कई  घर

 मालूम  जाय  इस  रामिया  का  बनाये  गये

 प्रसार  कितना  हे  और  इस  के  हल  करने

 पाकिस्तान
 क्या  यह  सच

 है
 कि

 इन
 में  से

 में  कितना  धन  खां  होगा  |

 सरकार  का  उत्तर  मिलने  के  बाद  जितनी  बहुत  से  मकान  गिर  रहे  हैं
 और  उन  में  से

 जल्दी  हो  अन्तिम  निर्णय  किया
 कई  तो  गिर  चुके  हैं  ;

 जायगा  |  क्या  यह  सच  है  कि  वायुयानों  के

 श्री  गिडवानी  :  कया  सरकार  पाकिस्तान  दौड़ने  की  पटरियां  सामान्य  यातायात  के

 सरकार  से  किसी  उत्तर  की  आशा  रखती  रास्तों  के  रूप  में  प्रयुक्त  की  जा  रही  हैं  और

 a x  ?  fara रही  हैं  ;
 द्

 श्री  हम  अपनी  पड़ौसी  सरकार
 क्या  सरकार  की  मन्का  है  कि

 ॥
 से  उत्तर की  आशा  रखते  हैं  |  इस  हवाई  as  को  बनाए  रखा  भर

 श्री  गिडवानी  :  मान  लीजिए  कि  उत्तर  इस  मन्दा  को  कार्यान्वित
 करने

 न  .,  ee  oe
 तथा  इस  हवाई  अड़  को  ठीक  ठाक  तथा  बड़े
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 वायुयानों  के  योग्य  बनाए  रखने  के  लिए  क्या  लगभग
 उसी  तरह  सिवाय  इस

 प्रबन्ध किए  जा  रहे  है  ?  बात के  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 का  कार्यक्षेत्र  चार  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों
 रक्षा  उपमंत्री  मजीठिया )

 :
 तथा  उन  विश्वविद्यालयों  तक  ही  सीमित  हैं

 जी  हां  ।
 जिन  के  अनुदान  के  लिए  प्रर्थना-पत्र  सरकार

 इस  हवाई  ay  पर  के  भवन  द्वारा  इसे  भेजें जाते  हें  ।

 १९५०  में  राज्य  सरकार  को  दे  दिये  गये  थे  ।
 राज्यों  के  वित्त  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 इसलिए  भारत  सरकार  को  इन  भवनों  की

 हालत  के  सम्बन्ध  में  कुछ  पता  नहीं  हैं  ।  * 29,  श्री  To  ato  गुहा  :  व्या

 वित्त  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  ४

 हवाई  जहाजों के  दौड़ने  की

 मियां  रक्षा  की  आवश्यकताओं  के  अतिरिक्त  हाल ही
 में  दिल्ली  में  राज्यों

 हूं  और  इसलिए  उन्हें  बनाए  नहीं  रखा  जा  के  वित्त  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  किन  विषयों

 रहा  ।  सरकार
 के  पास  इस  सम्बन्ध  में  सुचना  पर  विचार  गया  और  क्या  निर्णय

 नहीं  हे  कि  इन्हें  सामान्य  यातायात  के  लिए  किए  और

 प्रयुक्त  किया  जा  रहा है  ।  यह  भी  सम्भव  है

 कि  उन्हें  बनाए  न  रखे  जाने  के  कारण  वे
 क्या  ये  निर्णय  सभी  को  मानन

 पड़ेंगे  या  सिफारिशों  जैसे  होंगे  ?
 खराब हो  रही  हो ं।

 नहीं  ।  वित्त  उपमंत्री  एम०  ato

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 तथा  (a)  इस  सम्मेलन  का  मुख्य

 उद्देश्य  यह  था  कि  विभिन्न  वित्तीय  मामलों

 के  सम्बन्ध  में  विचार-विनिमय  किया  जाय अनुदान  समिति

 *
 2ok  श्रीमती  क्या  शिक्षा

 जिस  से  कि  देश  के  आर्थिक  विकास  से  सम्बद्ध

 समस्याओं  पर  की  जानें  वाली  कार्यवाही  में
 मंत्री  बतलाना की  कृपा  करेंगे

 :
 अधिक  से  अधिक  तालमेल  हो  ।  एक  विवरण

 सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  जिस  में  इस
 क्या  सरकार को  उस  संकल्प  का

 पता है  जो  अन्तरवि्वविद्यालय बोर्ड  ने  हाल  ही
 सम्मेलन  के  कार्यक्रम  के  विषय  तथा  किए

 में  मद्रास  में  अपनी  बैठक  में  विश्वविद्यालय  गएं  मुख्य  निर्णय  दिए  गए  हें  ।

 अनुदान  समिति  बनाने
 के

 सम्बन्ध  में  पास  बिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  २१]

 किया  और
 भरती  के  केन्द्र

 यदि  तो  क्या  ag  FQLY  श्री  क्या
 रक्षा  मंत्री

 लय
 अनुदान  समिति  वैसे  काय  करेगी

 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  रक्षा  सेनाओं

 जैसी
 कि इस  समय  बटन  में  काम  कर  रही

 3  ?
 के  कितने  भरती  केन्द्र  हें  और  कहां  कहां  पर

 ह्  हें  ?

 fatert  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  रक्षा  उपमंत्री

 वैज्ञानिक  अनुसंधान  सेना के  सैनिकों  तथा  नौसेना  के  नाविकों

 :  जी  हां
 ।  की  भरती के  १०  नियम  तथा  ४४  छोटे  भरती

 523  PSD
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 के  केन्द्र  वायु  सेना  की  भरती के  १४  परियोजना  की  स्थापना  के  लिए  कुछ  धन

 केन्द्र  वे  कहां पर  स्थित  हें  और  किन  दिया

 क्षेत्रों  से  भरती  करते  हैं  ,  यह  उस  विवरण
 यदि  कितनी  रास

 में  दिया  गया  है  जो  सदन  पटल  पर  रखा
 दी

 जाता  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध

 इस  योजना  के  अधीन  कितने
 संख्या  २२,

 व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  दिया
 सोने  चांदी  के  गहनों  का  निर्यात

 क्या  परियोजना  प्रारम्भ  कर

 श्री  ए०  एन०  विद्यालंकार :  दी  गई  और
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  acetal  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  यह  सच  हे  कि  सरकार  सोने  चांदी  इस  परियोजना  पर  प्रतिवर्ष

 के  गहनों  तथा  बरतनों  के  निर्यात  पर  से
 भारत  को  कितना  खच  करना  पड़ेगा ?

 बन्ध  उठाने  का  विचार  कर  रही है  या  उठा  दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  तथा

 चुकी  हे  ?  मंत्री बटालिक  अनुसंधान

 यदि  तो  इस  मामले  में  :  तथा  जी  हां

 सरकार  कार्यवाही  करना  चाहती  हे  ?  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  दिक्षा  विज्ञान  तथा

 संस्कृति  संस्था  ने  एक  दिल्ली  सार्वजनिक

 वित्त  उपमंत्री  एम०  सी०  :
 पुस्तकालय  की  स्थापना  के  लिए  धन  दिया

 १९५०  से  चांदी  के  बरतनों  इसके  ढांचे  तथा  कार्यवाहियों  का

 गहनों  खुले आम  निर्यात  १८  जुलाई  १९५२  को  श्री  एस०

 की  अनुमति  दी  गई  है  जिस  से  कि
 एन०  दास  द्वारा  पूछ  अतारांकित

 घरेलू  उद्योग  को  बड़ावा  मिले  और  विदेशी  प्रदान  संख्या  ४५४  के  उत्तर  में  दिया  गया

 मुद्रा  प्राप्त  ऐसे  गहनों को  बाहर

 भेजने  के  जो  सारे  ही  या  जिनका

 कुछ  भाग  सोने  का  बना  feat  बेक  से  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  दिक्षा

 विज्ञान  तथा  संस्कृति  संस्था  ने  fafax
 अनुमति  लेनी  पड़ती  है  ।  सोने  के  बरतनों

 च् तय  |  ft
 के  बाहर  भेजने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 वर्षों  नें  निम्न  न  Id!  $

 सरकार  के  विचार में  कोई
 १९४९  QV  डालर

 १९५०  ६११२ विशेष  कार्यवाही  आवश्यक  नहीं  है  ।

 १९५१  १५३८०
 पुस्तकालय  परियोजना

 8SKR  १६८१८  >
 २९.  श्री  vo  एन०  विद्यालंकार :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कपा  अस्थायी है  )'
 करेंगे  :

 (7)  इस  पुस्तकालय  प्रस्तुत
 क्या  यह  सच  कि  संयुक्त  निदेशक  को  संयुक्त  राष्ट्र संघ  की  दिक्षा

 राष्ट्र  संघ  की  शिक्षा  विज्ञान  तथा  संस्कृति
 च्

 विज्ञान  तथा  संस्कृत  संस्था  की  पारिषघता
 संस्था  न  भारत  से  yu  AL

 og  प्रा  रि
 भभक  पुस्तकालय  के  अधीन  प्रशिक्षण  दिया  गया  at
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 २१६

 a.
 पुस्तकालय  के  एक  और  कम  १  की  मद  ८४  के  अनुसार  सरकार  संसद

 प्रशिक्षण  ण  24  के  लिए एक  और  पा  Feqear  के  सामने  ऐसा  विधान  रखने  के  sa

 व्यवस्था  की
 जा  रही  विचार  कर  रहीं  जिस  से  कि  ऐसी

 दवाइयों  तथा  गार  के  जिस  में
 २१  मई  १९५१  को  भारत

 स्पिरिट  पर  उत्पादन शुल्क  की  एक
 सरकार  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  दिक्षा  ह दरें  निर्धारित  की  जा  सकें  ।  परन्तु  संविधान
 विज्ञान  तथा  संस्कृति संस्था  के  बीच  हुए

 के  अनुच्छेद  २६८  के  अनुसार ये  शुल्क  भाग
 जो  कि  १९५१  से  १९५४  (१९५५  *कਂ  तथा  भाग  राज्यों  में  राज्य  सरकारों

 के  वित्तीय  तक  के  काल  के  लिए

 के  अधीन  भारत  सरकार  2,20,000
 दारा  उगाहे  जाने  इसलिए  प्रस्तावित

 विधान में  इसके  अनुसार  व्यवस्था  की
 डालर  के  बराबर  धन  का  प्रबन्ध

 जायेगी जिससे  कि  ये  शुल्क  ऐसे  राज्यों  में
 करेगी  जब  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  शिक्षा

 विज्ञान  तथा  संस्कृति  संस्था  इसी  काल  के
 राज्य  सरकारों  द्वारा  उगाहे  जा

 ६०  हज़ार  डालर  की  राशि  की  fae  अल्कोहल

 व्यवस्था  करेगी  |  अब  तक  भारत  सरकार

 और  दिल्ली  की  नगरपालिका  निम्नलिखित
 ३१.  डा०  असमीन  faa

 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :
 या ंदे  चकी हें

 स्थल  अल्कोहल  य
 सरकार  ह

 १९५
 9

 रेक्टीफाइड  स्पिरिटਂ  के  अपने  पास  रखने

 बला
 १,6०6

 ग  औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए  उसके  प्रयोग
 ot foe  ५२  a

 लि  2  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  अधिनियम तथा  विभिन्न
 १९५  २-५  ्  S4 000  a

 |

 राज्य  सरकारों  के  उत्पादन  अधिनियम  लाग

 a  माय-व्यय  क  में  होते  और

 ह  रखे  XL
 ह
 ee

 oe
 में  यदि  उपरोक्त

 भाग  का

 बल

 उत्तर  तो  सरकार  एक  ही  वस्तु  पर

 दिल्ली  को  नगरपालिका
 :  .

 द  दोहरे  नियंत्रण  को  रोकने
 के  क्य

 २५,०००  रुपये  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती Bho KE

 ५,०००  ह
 क

 राज्य स्व
 तथा  व्यय

 मंत्री  :

 दवाइयों वर  उत्पादन  शुल्क
 ईयर  अल्कोहल  (९९०५  प्रतिशत

 चाहे  शुद्ध  डीनेचरर्ड  रूप
 डा०  असीन :  क्या  वित्त  मंत्री

 केन्द्रीय  उत्पादन  तथा  नमक  अधिनियम
 यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार

 संविधान  कौ  सातवीं  अनुसूची  की  cvdy
 ood.  में  दी  गई

 परिभाषा
 के  अनुसार

 अलकोहल” माना जाता है माना  जाता  है  और

 मद  के  दवाइयों  पर  उत्पादन  शुल्क
 इसलिए  भारत  सरकार  के  नियंत्रण  के

 को  केन्द्रीय  प्रवासन  का  विषय  बनाने  का
 अधीन है

 विचार है  ?

 जिन  राज्य  सरकारों को  अलक
 राजस्व तथा  व्यय  wat

 os  sf  oo
 शुद्ध  रूप  से  राजस्व  प्राप्त

 :
 संविधान  की  अनुसार  ७  की क

 वि
 ब

 =
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 प्रयोग  चाहे  वह  प्रयोग  औद्योगिक  हुएं  भारत  स्थित  अमरीकी  नागरिकों  की

 प्रयोजनों  के  लिए  हो  या  अन्यथा  पर
 संख्या  कितनी  है

 कडा  नियंत्रण  रखती हैं  ।  इसलिए  भारत
 (१)  अमरीकी सरकार  के  कर्मचारी

 सरकार  ने  अल्कोहल  को  वद्ध रूप  अपने

 पास  रखने  या  उस  के  प्रयोग  पर  अपना
 (२)  व्यापारी

 (3)  छात्र
 नियंत्रण  नहीं  लगाया  है  ।

 (४)  भारत  संघ  तथा  राज्यों

 परन्तु  राज्य  सरकारों  को  feiae  की  सरकारों  के  अधीन  नौकर  अमरीकन

 अल्कोहल  से  बहुत  कम  राजस्व  प्राप्त  हो
 )  पिछड़ें  देशों  को  सहायता

 सकत  इसलिए  वे  इस  के  अपने  पास
 देने  के  कार्यक्रम के  अधीन  भारत  में  काम

 रखने  या  प्रयोग  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं
 करने  वाले  अमरीकन  ;  और

 लगाती हूं  ।  जब  इस  रूप  में  शद्ध  ईथल

 अ्रलकोहल  औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए  (६)  धम्म  प्रचारकों का  काम  ?

 प्रयुक्त  किया  जाता ह  तो  इस  के  अपने
 गुह  कायें  तथा  राज्य  मंत्री

 पास  रखने  तथा  प्रयोग  पर  केन्द्रीय  उत्पादन
 काटजू  )

 :

 अधिकारियों  का  नियंत्रण  रहता  है  ।

 ऐसे  अलकोहल  को  औद्योगिक  कार्यों  के  (2)  ३३८  ;
 |

 लिए  saa  करने  वालों  को  अल्कोहल
 (2)  ५  फर्मों

 के

 कमंचारियों पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  (84  आन

 प्रति  गैलन  तथा  ५  प्रतिशत  (3)  ३१२  |

 (¥)  १७  ; हीं  देना  परन्तु  केन्द्रीय  उत्पादन

 अनुज्ञप्ति यां  लेनी  पड़ती  हूं  और  अल्कोहल
 (4)  ६५

 ;
 और

 के  प्राप्त  होंने  तथा  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में
 ~

 (६)  २०२२  तथा  काश्मीर

 को  छोड़  कर  जहां  से लेखे  रखने  पड़ते  हें  ।

 सुचना  मिलने  की  प्रतीक्षा

 रेक्टीफाइड  स्पिरिट  (९४-९६  बन्दूकें  .  आदि

 प्रतिशत )  जो  मोटर  गाड़ियों  से  साधारणतया

 पंडित  एस०  सी ०
 क्या

 पेरोल  के  स्थान  में  काम  नहीं  आ  सकती

 उस  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  तथा  नमक
 गृह  काय  मंत्री  यह  बतलाने  कृपा

 करेंगें  किं  १५  अगस्त  १९४७  में
 प्रत्येक अधिनियम  १९४४  के  अधीन  नियंत्रण

 नहीं
 राज्य

 के  नागरिकों  के  पास  को

 छोड़  लाइसेंस दार  बन्दूक

 seq  ही  नहीं  उठता  |  पिस्तौल  आदि  और  १५.  अगस्त

 १९५२  को  उन  संख्या  कितनी
 ?

 भारत  में  अमरीकी  नागरिक  व्यस्कों  ay  संख्या  अनुपात

 ३९.  डा०  राम  aun  fag:  क्या  से  ऐसे  हथियारों  की  संख्या  कितनी  है
 |

 गृह  कार्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे  कि  निम्नलिखित  कामों  मं  लग
 ००७  गृह  कार्यो

 यहं  सूचना  ईवीएम
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 की  जा  रही  हें  mars ais  समय  आने  पर  राजस्व  तथा  ag  मंत्री
 :

 सदन  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।  यह  मालम  नहीं  कि  किराया  कितना  मिल

 सकता  था  परन्तु  109e¥C A से  १९५६-५२
 अचल  सम्पत्ति  एस  ड्राप-कर

 मं  कुल  जिस  पर  कर

 लगा लगाया
 का

 ३४,  श्री  go  एन०  विद्याशंकर  :  क्या
 या  यह  थी  :

 लाख  रुपयों  में faa  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 कि  2  ४5-४८,  2  2 OC-C%,  श
 *

 B-4Ko  प  WQ¥-Ve  १९,१६

 १९५०-५१  तथा  १९५१-५२  में  विभिन्न  १९४८-४९  Caen a

 राज्यों  में  ऐसी  अचल  सम्पत्ति  से  कुल  १९४९-५०  RR,08

 कितना  किराया  मिल  सकता  जिस  १९५०-५१  २२.८ १
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 भाग  और  उत्तर  से  पथक श् भ्  कार्यवाही



 संसदीय वाद  विवाद

 (
 भाग  RAT  शौर  उत्तर  से  प्रथम  कायेवाह्दी  )

 शासकीय

 २९  WRe

 भारत  का  रक्षित  बेक  रिचर्ड )

 लॉक  सभा  १९३५  के  सम्बन्ध  में

 अतिरिक्त  नियम  संख्या  १ ७  9Q4R

 वित्त
 मंत्री

 सी०  डी०  देशमुख  )
 सदन  की  don  पौने  ग्यारह  बज  समवेत  हुई

 में  भारत  के  रक्षित  बेक  १९३४
 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन

 की  धारा  २८  के  भारत  का  रक्षित

 प्रश्न  और  उत्तर
 बैंक  १९३५

 भाग  १)  के  सम्बन्ध  अतिरिक्त  नियम

 ११-४५  स०  qo
 १  की  एक  प्रति  सदन  पटल  पर  रखता

 जा
 र

 सदन  पटल  पर  रखे  गये  पत्र
 संघ  लोक  सेवा  आयोग

 (१)  भारत  के  औद्योगिक  वित्त
 विनियमावलि  a  कुछ  संशोधन

 निगम  का  चतम  विधिक  प्रतिवेदन  और
 करने की  अधिसूचना

 (२)  निगम  की  आस्तियों  तथा  दायित्वों

 का  विवरण
 गृह  कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 काटजू )  :  में  पटल  पर  २१  अक्तूबर  १९५२
 वित्त  मंत्री  (  श्री  ato  gto  देशमुख  )  :

 में  औद्योगिक  वित्त  निगम  १९४८
 की  अधिसूचना  संख्या  १८1  ३७-५

 रखता  हुं  जिसके  अनुसार  संविधान  के
 की  धारा  ३५  की  उपधारा (३)  के  अनुसार

 निम्न  पत्रों  की  एक  एक  प्रति  पटल  पर  रखता
 छेद  ३२०  के  खंड  (४)  के  अंतगर्त  संघ

 लोक  सेवा  आयोग
 ह

 (१)  २०  १९५२  को  समाप्त
 वलि  में  कुछ  अग्रेतर  संशोधन  किया  गया  है  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या
 होने  वाले  वर्ष  में  भारत  के

 औद्योगिक  वित्त  निगम  के  कार्य
 ee  eel

 के  विषय  में  निगम  के  निदेशकों

 को  मंडलों  का  aga  वार्षिक
 भारतीय  आयकर

 )

 विधेयक
 विवरण  ;  और

 (२)  वर्ष के  अन्त  में  निगम  की
 प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  की  पति

 आस्तियों  तथा  दायित्वों  का  पंडित  ठाकुरदास  भागने

 ण  और  ay  का  लाभ-हानि  भारतीय  आयकर  १९२२  को

 लेखा  में  रखा  गया  ।  अग्रेतर  संशोधित  करने  के  विधेयक  पर

 दिये  सं०  ४,  ४
 (२९)  समिति  का  प्रतिवेदन  में  करता  हूं  ।

 558  P.S.D,
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 सम्पत्ति
 शुल्क  विधेयक--जारी

 अवसर  मिल  सकेगा  ।  न्यूनतम  के  च्

 उत्तरोत्तर  बढ़ती  हुई  दर  हो  तो  और  भी
 अध्यक्ष  सदन  अब  भी  श्री

 सी०  डी०  देशमुख  द्वारा  ५  १९५२
 अच्छा  होगा  ।  इसके  अतिरिक्त  सार्वजनिक

 pla  करने  वाली
 को  प्रस्तावित  प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  करेगा

 जो  सम्पत्ति  शुल्क  विधेयक  को  प्रवर  समिति  हस्पतालों  आदि  को  fanfaa

 देनी  चाहिय े। को  सौंपने  के  विषय  में  था  ।

 श्री  गाडगिल
 छोटे  मकानों  और  ज़मीनों  को  छोड़ कल

 में  कह  रहा  था  कि  १९४६  में  हम  ने  fears  देने  का  सुझाव  दिया  गया  है  ।  मेरे  विचार  में

 लगाया  था  कि  इस  प्रकार  के  कर  से  नौ  भूमि  के  अधिक  टुकड़े  tat  कोई  बात  नहीं

 करोड़  रुपये  की  आब  हो  सकेगा  ।  की  जायेगी  ।

 वास्तव  में  इस  विधेयक  का  वित्तीय  पहलू  कई  लोगों  का  यह  खयाल है  कि  सम्पत्ति

 ही  महत्वपूर्ण  नहीं  है  वरन  सामाजिक  पहलू
 शुल्क  पूंजी  में  से  दिया  वास्तव  में

 अधिक  महत्वपूर्ण  है  ।  हो  सकता  है  इससे
 होता  यह  है  कि  अंश  या  सिक्योरिटीज़  बेच

 २०  करोड़  की  आय  हो  निश्चय
 दी  जाता  हैं  ।  इस  प्रकार  कोई  उन्हें  खरीद

 से  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  |
 लेता  अथवा  नई  पूजी  के  सुजन  के  स्थान

 ठाकुर  दात  भागने  अध्यक्ष-पद  पर  पुरानी  पूंजी  के  पोषण  रही  उसका

 पर  आसीन  हुए  |  धन  लग  जायगा  |

 निश्चय  तो  कर  लगने  के  कुछ  समय  बाद  ही  अब  यह  कर  प्रत्यक्ष  कर  हैं
 जो  अनर्जित

 हो  सकेगा  |  परन्तु  इस  शुल्क  से  बहुत  कुछ  मिल  सम्पत्ति  पर  लगेगा  जो  बिना  कमायें  टपक

 सकेगा  क्योंकि  सम्पत्ति  के  अंशधारियों  में
 पड़ती  उत्तरोत्तर  वृद्धि  के  साथ  कर

 वितरित  होने  से  ga  ही  उस  पर  कर  लगा  लगाना  उचित  होगा  ।  इसके  अतिरिक्त

 दिया  जायगा  i  ठीक  हैँ  कि  इसमें  कुछ  असमता
 अधिभार  भी  लगाना  ठोक  रहेगा  ।

 होगी  क्योंकि  धनी  एवं  निधन  को  एक  ही
 भार  की  दर  उस  व्यक्ति  की  वित्तीय  स्थिति

 दर  पर  कर  देना  क्योंकि  अंद  प्राप्त
 पर  निभंर  हो  सकती  हैं  जिसे  धन  मिला  है

 करने  वाले  की  वित्तीय  स्थिति  पर  इसमें
 या  निकट  उत्तराधिकारी पर  कम  तथा  दूर

 विचार  नहीं  किया  गया  हैं  ।  परन्तु  नियम
 के  उत्तराधिकारी  पर  अधिक  अधिभार

 बनाते  समय  तथा  ag  प्रति  ag  दरें  नियत
 लगाया  जा  सकता  है  ।  इस  प्रकार  अन्याय

 करते  समय  इसे  ठीक  किया  जा  सकता है  ।
 को  दूर  किया  जा  सकता  है  |

 यदि  हम  उत्तराधिकार  कर  को  स्वीकार

 करते  हें  तो  उसमें  कर  से  बचने  की  संभावना
 अब  प्रश्न  यह  है  कि  सम्पत्ति

 तीन

 अधिक  जो  कि  सम्पत्ति  शल्क  में  नहीं  पीढ़ियों  के  बाद  समाप्त  हो  जानी  चाहिये  ।

 हैं  ।  सरकार  को  इस  से  अधिकतम
 इतना  शुल्क  लगना  चाहिये  कि  सम्पत्ति  का

 लाभ  होगा  |
 परिमाण  इतना  कम  हो  जाय  कि  उसके

 कुछ  वक्ताओं  ने  कहा  है  कि  अधिनियम  स्वामी  का  समाज  पर  रौबदाब  न  रहे  तथा

 में  ही  विमुक्ति  की  न्यूनतम  राशि  निश्चित  शासन  न  रहे  ।  दूसरा  सुझाव  यह  हैं  कि  दिवंगत

 कर  दो  जाय  ।  परन्तु  यह  ठीक  नही ंहैं  ।  सदन  की  सम्पत्ति  का  लाभ  सीमित  संख्या  में

 को  प्रति  वष॑  इस  विषय  पर  विचार  करने  का  उत्तराधिकारियों  को  चाहिये  ।
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 दिवंगत  की  अन्त्येष्टि  के  लिये  तो  व्यवस्था
 हिन्दू  विधि  में  उत्तराधिकारियों  का  एक  वर्ग

 यदि  उसमें  से  कोई  न  हो  तो  सम्पत्ति  राज्य  कर  ही  दीं  गई  हैं  ।  उसे  चन्दन  की  चिता  भी

 को  मिल  जानी  चाहिये  ।  जो  कि  देवासी  कारी  मिल  सकती  है  परन्तु  qa  के  पीछे

 जीवितों  के  मागं  में  क्यों  रोड़ा  अटकाया  जायें  ?
 है  ।  यदि  ऐसा  किया  जाब  तो  बांधवों  और

 समानोदकों  को  कुछ  जड़ों  मिना  चाहिये
 |

 धम  के  नाम  पर  या  मुल्कों  के
 नाम

 पर  प्रगति

 को  क्यों  अवरुद्ध  किया  जाये  ?  बेचारे  दीन क्योंकि  वे  दूर  के  सम्बन्धी  हैं  ।  उन्हें  क्यों

 दलित  उत्तराधिकार हीन  अब  तक  aa  धरते मिले  ?  हम  सब  भी  तो  समानोकद  क्यों

 किः  हम  सभी  मनाज़ल  पीते  हम  सभी  रहे  परन्तु  कब  तक  ?
 उनसे  हमने  वायदे

 बांधव  हैं  ।  हमें  विधि  द्वारा  हिन्दू  विधि  में  किये  हैं  पर  पूरे  नहीं  किये  ।  बादल  गरजते

 परिवर्तन  कर  देना  कोई  धार्मिक  हे  परन्तु  चातक  के  मूंह  में  एक  बूँद  भी  नहीं

 विधि  अखंड  नहीं  है  ।  समाज  की  प्रगति  में  पड़ी  ।

 धम  बाघा  नहीं  बनना  चाहिये  ।  धम  क्या  बरकत  कुकुभा  ।

 है--धरते  अने नपी  ।  क्या  वे  पुराने  नियम  कि  न  जमीन ?

 आज  समाज  में  ठीक  हैं  ?  मुलेन  कियती  चातक  चंचुपुटि  ।

 राज्यम ਂ  अर्थात्  धम  राज्य  का  मूल  हैं

 परन्तु  अगला  सूत्र  है
 अथ  प्र  च

 _
 ।  सापि  भूता  न  जैन

 इस  प्रकार  धर्म
 भी  अर्थ

 पर  ही  आधारित  अब  हमें  चाहिये  कि  जनसाधारण के

 जीवन  में  भी  प्रकाश  atte  प्रसन्नता  की  कुछ है  ।  ऐसा  मत  समझिये  कि

 शिकारियों  की  संख्या  सीमित  करने  से  धम  किरणें  पड़ने  दें  ;  उसे  दो  cw  भोजन  मिलने

 पर  आघात  होगा  ।  धम्म  को  समाज  के  हित  यूगों पइचात् उसे उसे  तन  ढांपने  का  अवसर

 दें
 ।

 समता  उत्पन्न
 जिस

 से  ईर्ष्या कम के  सामने  झुकना  होगा  ।  व्यापारी  वर्ग  का

 कहना  है  कि  कर  व्यवस्था  जांच  समिति  हो  कर  भ्रातृत्व भावना  बड़े  ।

 नियुक्त  होनी  ही  अतः  हमें  उसके

 वेदन  आने  तक  रुक  जाना  चाहिये  ।  मेरे  श्री  रघुवीर  सहाय

 विचार  में  वह  समिति  भी  सम्पत्ति  शुल्क  उत्तर  पुर्व  तथा  जिला  बदायूं--पूर्वे  में

 की  सिफारिश  करेगी  ।  १९२५  को  कर  इस  विधेयक  के  तत्व  से  सिंधी  सहमत हूं

 व्यवस्था  जांच  समिति  ने  इसकी  सिफारिश  परन्तु इस
 विधेयक  के  इस  समय  रखने  के

 की  थी  ।  हम  उस  कर  को  लगाने  के  लिये  लिये  कोई  प्रबल  युक्ति  नहीं  दी  गई  है  ।

 वचन  बद्ध  हैं  ।  मेरा  आग्रह  है  कि  रामनारायण  सिह  :

 पारियों  के  इस  सुझाव  पर  विचार  नहीं  करना  अभी  इस  विधेयक  को  सदन  में  रखने  का

 चाहिये  ।  उपयुक्त  समय  नहीं  है  ।  में  इसके  उद्देश्यों

 तथा  कारणों  के  विवरण  स्वधा  सहमत
 a

 अवसर  समानता  और  सामाजिक  न्याय  गुंजो  ये  हें  के  वितरण  में  विद्यमान

 की  स्थापना  के  लिये  यह  विधेयक  अत्यावश्यक  असमता  को  कम  करना  और  राज्यों  की

 विकास  योजनाओं  के  लिये  वित्त  प्राप्त  करने है  ।  हमें  विरसे  में  गरीबी  मिली  हम  भावी

 पीढ़ी  को  यही  गरोबी  नहीं  सौंपना  चाहते  ।  में  उनकी  सहायता  करना  प  ये  बहत

 ऐसा  न  हो  कि  कोई  बहुत  घनी  हो  कर  प्रशंसनीय  तथा
 उच्च  उद्देश्य  हें  और  हम

 मरे  ।  उपनिषदों  में  लिखा  है  त्यक्तेन
 उन्हें  जितना  शीघ्र  पूरा  कर  सकें  उतना  हो

 भुजिया  ।'  आप  चिनता  क्यों  करते  हैं  ।
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 रघुवीर

 faa  मंत्री  ने  विधेयक  के  समान  में  पानयनीय  वित्त  मंत्री  ने  अभी  तक  यह

 योजना  आयोग  का  हवाला  दिया  है  परन्तु  नहीं  बताया  है  कि  शुल्क  की  दरें  कया  होंगी

 उस  आयोग  ने  इस  शुल्क  के  विषय  में  यूं  ही  और  विभूषित  का  न्यूनतम  तथा  अधिकतम

 जरा  सी  चर्चा  की  वह  उसकी  गहराई  स्तर  FAT  होगा  |
 इससे  के  मन  में  बहुत

 तक  नहीं गया  हैं  ।  चिन्ता  ह  ।  हमें  वित्त  मंत्री  से आश्वासन

 मिलना  चाहिये  कि  छोटी  सम्पत्तियों  को
 वित्त  मंत्री  ने  यह  भी  कहा  हैं  कि चालीस

 विमुक्त  रखा  जायेगा  ।  सन्  १९४६  में  वित्त
 या  अधिक  प्रगतिशील  देशों  में  और  कुछ  मंत्री  डालटन  ने  ब्रिटिश  लोग  सभा  में  कहा
 पिछड़े  देशों  में  भी  सम्पत्ति  शुल्क  हूं  ।  परन्तु  ्  उत्तराधिकार  सम्पत्ति  तो

 उनमें  से  किसी  में  भी  मद्य  निषेध  नहीं  किया
 दिवंगत  की  विधवा  और  आश्रितों  के  लिये

 गया  जब  कि  हम  मद्य  निषेध  के  लिये  वचन
 होती  हू

 ।
 हमें

 सब
 के  लिये  यह  सुनिश्चित

 बद्ध  हैं  ।  कर  देनी  चाहिये  ी  इतना  कह  कर  उन्होंने

 पहला  उद्दीन  यह  बताया  गया  है
 छोटी  सम्पत्तियों  पर  सम्पत्ति-शुल्क  घटाया

 सम्पत्ति  की  असमता  को  दूर  करना  है  |  था  ।  माननीय  सदस्य  को  उनके  विचारों  पर

 मनन  करना  चाहिये  +

 बताया  जिन  देशों  में  ये  शुल्क  लागू  हैं  मुझे  यह  भी  आशा  नहीं  है
 कि

 इन  शुल्कों

 वहां  किस हद  तक  सम्मत्ति  की  असमता  में  से  कोई  बड़ी  रकम  प्राप्त  हो  जायेंगी  ।

 कंमी  हुई हूँ
 ।

 इंगलिस्तान में
 १८८४  इंगलिस्तान  में  २५  वर्ष  पूवे  कुल  करों  का

 अर्थात्  ६०  वह  aera लक  लागू  है  परन्तु
 केवल  १०  प्रतिशत  सम्पत्ति-शुल्कों  से  आता

 क्या  वहां  असमता यं  मिट  गई  हें  ?  क्या  वह  था
 ।

 अब  शायद  और  भी  कम  होगा  ।  इस

 अब  हम  अमीरों  के  प्रासाद  और  सदन  के  एक  विद्वान  सदस्य  श्री  वी०  एन०

 की  घिनौनी  बस्तियां  नहीं  पाते  ?  यह  उच्च  तिवारी  ने  इस  विषय  पर  नेशनल  हेरल्ड

 र  है  ।  घन  का  परिसर  पाप  हैं  और  हमने  में  कुछ  लेख  लिखे  थे  जिनमें  यह  अनुमान

 राजा  महाराजाओं  की  समाप्ति  करके  सम्पत्ति  था
 कि

 इस  शुल्क  से  चार  से  आठ  करोड़  तक

 की  कम  करने  की  ददा  में  की  आय  होगी  ।  श्री  गाडगिल  ने  आज  २०

 प्रगति  की  है  ।  ज़मींदारी  तथा  जागीरदारी  करोड  का  अनुमान  लगाया  है  ।  दोनों  में  से

 समाप्त  करना  भी  इसी  दिशा में  है  ।  हमें  सम्पत्ति
 किसी

 का
 अनुमान  ठीक  मानना  कठिन

 शुल्क  FAT  कठोर
 कदम  उठाने

 से  पहले  इन  परन्तु  इससे  इतनी  अधिक  आय  नहीं  होगी

 के  परिणाम  को  देखना  चाहिये  था  |  जितनी  आशा  जा  रही  है  ।

 यदि  आय  आठ  करोड़ हुई  तो
 हमें  जनमत  का  भी  खयाल  रखना  योजना  आयोग  प्रतिवेदन  को  कार्यान्वित

 चाहिये  ।  मेरे  विचार  में  जनमत  उत्तरोत्तर

 बढ़ते  हुये  करों  के  विरुद्ध  हैं  ।  हमें  देखना

 करने  में  प्रान्तों  को  कितनी  सहायता  दी

 जा  सकेगी  ।  योजना  आयोग  की  योजनायें
 चाहिये  कि  जनता  कर  भार  को  कहां  तक

 सहन  कर  सकती हूँ
 ।  हम  निर्धन देश  के  लोग

 लगभग  2,000  करोड़  रुपये  की  उन  में

 आठ  नौ  तो  सागर  में  एक  बूंद  के
 हूं  और  यहां  करों  का  अधिकांश  भार  निर्धनों

 पर  ही  पड़ता ह
 ।

 हमें  देखना  चाहिये

 समान  ही  ह  ।  और  लोगों  की  भावना  भी

 इसके  विरुद्ध  अधिक  कटुता  भी
 कि  उन  पर  इस  प्रकार  का  नया  कर न  आये  ।

 उत्पन्न  होगी  ।
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 राजस्व  तथा  व्यय  मंत्री  :
 संहिता  पारित  होने  से  ga  इस  विधेयक  पर

 उनकी  भावना  क्या  है  जिनके  पास  कोई  विचार  न  किया  परन्तु  इस  विधेयक  के

 सम्पत्ति  नहीं  है  ।  प्रवचन  के  विषय  में  यह  एक  मूल  बात  है
 |

 श्री  रघुवीर  मुझे  उन  से  पुरी
 में  माननीय  वित्त  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता

 सहानुभूति  में  भी  उन  में  से  ही  हूं  ।  हूं  कि  प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  में  जो

 बताई  गई  वे  कैसे
 डा०  एस०  पी०  मर्जी :

 दूर  होंगी  ।  हमें  इस  बाल्को  स्पष्ट  समझ

 दक्षिण-पूर्व  )
 :  में  इस  विधेयक  के  सिद्धान्तों

 लेना  चाहिये  ।  इस  विधायक  के  पारित  होने
 का  समान्य  समर्थन  हुं  ।  हमें  विभिन्न

 से  यहां  स्वयं  की  स्थापना  नहीं  हो  जायेगी  ॥

 दलों  वालों  को  इस  पर  व्यवहारिक  दृष्टिकोण
 वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यह  सामाजिक

 से  विचार  करना  चाहिये  ।
 तथा  आर्थिक  विधेयक  है  ।  इसके  सामाजिक

 मेरे  मित्र  जो  गाडगिल  ने  ओजपूर्ण
 तथा  आर्थिक  दोनों  पहलू  ह  और

 भाषण  दिया  ।  जब  १९४८  में  एसा  ही  विधेयक  वैज्ञानिक  पहलू  भी  हे  ।  देश  में  एक  भावना

 संसद्  में  रखा  गया  था  तब  वे  सरकार  के  हे  कि  सरकार  आज  जो  कुछ  करती  हूं  उसका

 सदस्य  थे  और  में  भी  था  ।  उस  समय  इस  धनी वर्ग पर  कोई  प्रभाव नहीं  पड़ता  ।  समता

 विधेयक  को  छोड़  देने  का  एक  कारण  यह  भी  का  भाव  और  सम्पत्ति  के  न्यायपूर्ण  वितरण

 था  कि  वह  शायद  हिन्दू  विधि  के  विपरीत  का  भाव  नया  नहीं  यह  अब  बहुत  समय  से

 हो  ।  में  यह  आश्वासन  चाहता  हुं  कि  इस  चल  रहा  है  |  सरकार  को  इस  की

 कोण  पर  विचार  कर  लिया  गया है  ।  १९४८  पति  के  लिये  कुछ  निश्चित  कार्यवाही  करनी

 के  सम्पत्ति  शुल्क  विधेयक  की  प्रवर  समिति  चाहिये  ।  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  उस  की

 के  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  में  तत्कालीन  विधि  ही  प्राप्ति  परन्तु  केवल  नये  कर  लगाने

 मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  ने  इस  प्रश्न  को  उठाया  से  ही  या  देश  के  फालतू  घन  को  बटोर  लेने

 था  ।  प्रतिवेदन में  लिखा  था  :  से  ही  राष्ट्रव्यापी  सुधार  नहों  हो  जायगा  |

 वित्त  मंत्री  ने  बताया  कि  ४४  देशों  में  ऐसे
 हिन्दू  सह-परिवार  सदस्य

 की
 मृत्यु  पर  कोई  शुल्क  लगाना  अधिनियम  लागू  है  ।  श्री  गाडगिल  ने  कहा  है

 कि  अब  निजी  सम्पत्ति  की  समाप्ति  के  ः मिलाकर  विधि  के  अधीन

 परिवार  प्रथा  के  मूल-तत्व  के  का  श्री  गणेश  हो  जायेगा  |  में  इस  बात  को

 विपरीत  है  हैै  नहीं  मानता  ।  जिन  देशों  में  सम्पत्ति  शुल्क

 है  वहां  भी  उस  आधार  पर  सामाजिक

 हिन्दू  परिवार  के  प्रत्येक  व्यक्ति  का
 या  आर्थिक  व्यवस्था  नहीं  बन  पाई  है  ।  वहां

 सम्पत्ति  में  भाग  होता  ह  और  वह  भाग
 निजी  सम्पत्ति  वर्तमान  है  ।  परन्तु  यदि  हम

 परिवार
 में  मृत्युओं  से  बढ़ता है  और

 नये
 फालतू  सम्पत्ति  को  एकत्र  भी  कर  लें  तो

 जन्मों  से  घटता  हैं  ।  अतः  ऐसे  परिवार  के  वितरण का  प्रश्न  उठ  खड़ा  होगा  ।  उससे

 किसी
 सदस्य  पर  ऐसा  शुल्क  कैसे लग  सकता

 जनता  का  स्तर  ऊंचा  हो  जायेगा  और

 इस  प्रश्न  पर  हिन्दू  संहिता  के  निधन  at  को  क्या  लाभ  होगा  ?  चार  पांच
 fear  सम्बन्धी  एवं  संयुक्त  परिवार

 महत्वपूर्ण  बातें  जिन  पर  सरकार  को  विचार

 सम्बन्धी  उपबन्धों  at  बहुत  करना  है  ।  पहली  समस्या  बेकारी  की  हैं  ।

 ।  हस्ताक्षर  कर्त्ताओं  में
 संविधान  के  निदेशक  नीति  के  अध्याय  में

 आप
 भी  थे

 ।  मेरा यह  आशय  नहीं  है  कि  हिन्दु  हम  ने  जीविका के  पर्याप्त  साधन  प्राप्त  करना
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 राज्य  का  उद्देश्य  बनाया  है
 ।

 परन्तु  बेकारी
 संयुक्त  परिवार  के  प्रति  निर्देश  किया

 बढ़ती  ही  जाती  है  ।  उदाहरण  के  लिये
 गया  है  ।

 यह  व्यवस्था  बहुत  प्राचीन  है
 ।  यह

 विनियंत्रेण  को  ही  लीजिये  ।  इसका  प्रभाव  एक  सामाजिक  पद्धति  ही  नहीं  वरन्  एक

 यह  होगा  कि  मेरे  प्रान्त  में  ही  लगभग  १५,०००  विचारधारा  हमारे  करोड़ों  लोगों  के

 लोगों  पर  कुठाराघात  होने  वाला  है  |  समस्त  विचारों  की  परिचायक  है  और  वे  विचार

 भारत  में  लगभग  200,000  परिवारों  पीढ़ी  दर  पीढ़ी  चले  आयें  हें  ।  हम  पाइ चा त्यों

 पर  इसका  प्रभाव  पड़  सकता  है  |  खाद्य  का  के  समान  अपने  सम्बन्धियों  के  साथ

 उत्तरोत्तर  विनियंत्रण  अभीष्ट  सकता  व्यवहार  नहीं  कर  उन्हें  भिन्न  नहीं

 परन्तु  उससे  तत्काल  दूसरी  समस्या  उठ  समझ  सकते  ।  हमारे  समाज  में  एसी  ही  पद्धति

 खड़ी  होती  ह  ,  बेकारी  फैलती  है  और  एक  लाख  कई  लोग  अपने  दूर  के  सम्बन्धियों  को

 परिवारों  अर्थात्  लाख  व्यक्तियों  पर  दस  पन्द्रह  रुपये  मासिक  सहायता  देते  रहते

 प्रभाव  पड़ता  हें  ।  सरकार  उन्हें  एक  दम  &  हिन्दुओं  की  यही  प्रणाली  हूं  ।  यदि  हम

 नौकरी  नहीं  दे  सकती  ।  अतः  हमें  लोगों  को  प्रारम्भ  में  ही  कोई  सावधानी  नहीं  बरतेंगे  तो

 नौकरी  देने  की  प्रत्याभूति  देने  के  लिये  कोई  सम्पत्ति  शुल्क  से  इस  सामजिक  ढांचे में  कुछ

 योजना  चाहिये  या  बेकारी  बीमा  दरार  पड़ने  की  सम्भावना  हो  सकती  हैं  ।

 योजना  बनानी  चाहिये  जसी  कि  कई  देशों  इसी  दृष्टिकोण  से  म  कहता  हुं  कि  न्यूनतम

 में  इसी  प्रकार  स्वास्थ्य  के  विषय  में  भी  को  बहुत  उच्च  स्तर  पर  निश्चित  करना

 कोई  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  बीमा  योजना  बनानी  चाहिये  ।  हमें  यह  नहीं  समझना  चाहिये  कि

 चाहिये  जैसी  इंगलिस्तान  में  है  ।
 इस  विधेयक  का  प्रभाव  धनियों  पर  ही

 पड़ेगा  |  यदि  न्यूनतम  कम  रखा  गया  तो

 शिक्षा  को  ही  लीजिये  ।  श्री  गाडगिल  निर्धनों  पर  भी  इसका  प्रभाव  पड़  सकता

 नें  अवसर-क्षमता  की  बात,कह्दी  परन्तु  आप  है  जैसे  कि  इंगलिस्तान  में  २००  पाउण्ड

 जनता  को  प्राथमिक  तथा  .  माध्यमिक  दिक्षा  पर  भी  किसी  समय  सम्पत्ति  शुल्क  लागू  था  ॥

 भी  निशुल्क  नहीं  तो  क्या  अवसर-समता

 क्या  हमारा  देश  धनी  है
 ?

 यहां  केवल
 हो  सकती  है  ।  इसी  प्रकार  निवासी  आठ  लाख  व्यक्ति  आयकर  देते  हे--यह  हो

 वेतन  का  ही  है
 ।

 यहां  कितने  वृद्धजन  भूखे

 मरते  हें  ।  उनकी  चिन्ता  कौन  करता है  ?
 सकता  है  कि  बहुत  से  उससे  बच  जाते  हों  ।

 कल  और  आज  लोगों  ने  इस  कर  योजना की
 श्री  ato  डी०  देशमुख :  नौ  लाख  |

 अच्छाइयां  बयान की  हैं  ।  में  उन्हें कम  नहीं  डा०  एस०  पी०  मुखर्जी  :  ३५  करोड़

 बताता  ।  परन्तु  यह  नकारात्मक  दृष्टिकोण  में  से  ९  लाख
 ।

 यदि  आधे  बच  जाते  हें  तब

 हू  ।  सरकार  को  धन  अतः  सम्पत्ति  भी  १८  लाख  हुये  ।  इनमें  १०  सहस्र  से  अधिक

 शुल्क  लगाया  जाये
 ।

 ठीक  है
 ।

 परन्तु  हमें  आय  वाले  केवल  दो  लाख  के  लगभग  होंगे  ।

 सरकार  यह  भी  बताये  कि  वह  व्यापक  आर्थिक  एक  लाख  से  अधिक  आय  वाले  केवल  पांच

 असन्तोष  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कर  रही  सहस्र  होंगे  |  इनमें  फर्म  आदि  भी

 वित्त  मंत्री  योजना  आयोग  के  प्रतिवेदन
 शामिल  हें

 ।  ऐसी  बात  नहीं  हैं  कि  बहुत
 का  हवाला  दे  देंगे  ।  पर  उसके  कार्यान्वित

 से  धनी  सम्पन्न  व्यक्ति  देश  में  घूम  रहे  हैं

 होने  पर  भी  की  समस्याओं  का  पकड़  कर  हम  लाखों  रुपये  निचोड़

 धान  नहीं  हो  सकेगा  ।
 लेंगे  ।  ऐसा  नहीं  है

 ।
 असमता  तो  कुछ
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 कुबेर  बने  हुये  ह  और  कुछ  सविता  किचन  फिर  दान  के  विषय  में  यह  प्रस्थापना

 परन्तु  धनियों  की  संख्या  इतनी  नहीं  हैं  ह  कि  दो
 वह  पहले  का  दान  ही  विमुक्त

 कि  इस  प्रकार  के  कर  से  अधिक  धन  मिल  होगा  ।  ऐसी  समय-सीमा  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 सके  |  अतः  वित्त  मंत्री  को  चाहिये  कि
 श्र  त्यागी  :  फिर  तो  सभी  अपनी

 तम  जरा  उच्चस्तर  पर  नियत  करें  जिससे
 सम्पत्ति  को  मरते  समय  दान  कर  देंगे  ।

 कि  गरीबों  पर  प्रभाव  न  पड़े  ।  १९४८  के

 विधेयक  में  एक  लाख  रुपये  का  सुझाव  था  ।
 डा०  एस०  पौ०  मकर्जो छ  तो  क्या

 अब  वे  स्वयं  सोच  समझ  कर  निश्चित  करें
 हुआ ?  यदि  कोई  सचमुच  ga  कार्यों  के  लिये

 दान  करता  है  तो  उसे  हम  निरुत्साहित  क्यों
 चाहे  इस  वीर्य यक  में  करें  चाहे  वित्त  विधेयक

 में  करें  |  करें  ?  दान  के  बहाने  घर  वालों  को

 खैरात  बांटने
 का  उद्देश्य  हो  तो

 आप
 उसे  रोक

 दूसरी  यदि  कोई  या  दो  मकान  सकते  आप  alana  od  को  परिभाषित

 अपने  प्रयोगों  के  रहने  के  लिये  छोड़  कर  सकते हैं  ।

 जाये  तथा  नकदी  कुछ
 न

 छोड़े  तो
 उस

 पर  यह  श्री  आप  का  आदाय  केवल
 कर  लगाना  उचित  न  होगा  ।  भानजों  भतीजों

 qd  दानों से  है  ।

 की  बात  अलबत्ता  अलग  हे
 |

 हिन्दू  परिवारों  डा०  एस०  पी०  मस्जिद  केवल  प्त
 शायद  मुस्लिम  परिवारों  में  भी  किसी

 सावजनिक  पुर्जों  से  घरेलू  gat
 के  मरने  से  परिवार  में  नया  वातावरण  नहीं

 से  नही ं।
 आरम्भ  होता  ।  पिता  का  उत्तरदायित्व

 सरकार  को  अधिक  राजस्व

 अंदाज  संभाल  लेते  जब  तक  राज्य  सब  के

 की  आवश्यकता  है  इस  स्रोत  का  आश्रय
 बालकों  की  दिक्षा  आदि  का  उत्तरदायित्व

 लिया  जा  रहा  है  परन्तु  यह  आशा  नहीं  है  कि
 नहीं  तब  तक  एसा  ही  हैं  ।  आप

 इससे  पांच  या  छः  करोड़  से  अधिक
 इन  न्यूनतम  सुविधाओं  व्यवस्था  किये

 मिल  सके  |  इससे  देश  की  विविध  योजनाओं
 बिना  देवा  की  सब  सम्पत्ति  को  ले  लेना

 की  नहीं  होगी  ।  संविधान  में  लिखा  है
 चाहते  हें

 ।
 इसका  परिणाम  सुन्दर  नहीं  होगा

 ।

 कि  संसद्  यह  निर्णय  करेगी  कि  इस  राशि  को

 इसके  अतिरिक्त  सभी  भविष्य  निधि  राज्यों  में  किस  प्रकार  वितरित  किया  जाये  ।

 वित्त  आयोग  इस  समय आय  कर  के  वितरण तथा  जीवन  बीमे  की  राशि  पर  यह  शुल्क

 नहीं  लगना  चाहिये  ।  सकता  हैं  कि  के  प्रदान  कर  रहा  उसे

 उत्तराधिकारियों  के  पास  कोई  नकद  धन  न  शल्क भ्ष्छ  का  प्रदान  भी  सौंपने  पर  वित्त  मंत्री  विचार

 कर  =  | हो  |  यदि  जीवन  बीमे  के  ५०  प्रतिदिन

 को  शुल्क  मुक्त  कर  दिया  जाये  तो  सभी  श्री  सी०  Sto  वे  तो

 सम्पत्ति  पर  शुल्क  वसूल  करना  सरल  हो  अपना  प्रतिवेदन  दे  होंगे  ।

 जायेगा  डा०  एस०  पौ ०  ast  :  वित्त  आयोग

 फिर  कीमतों  द्वारा  भूगतान  की  की  अवधि  बढ़ा  देंने  से  बेकारी  की  समस्या

 नियति पर  भी  विचार  चाहिए  |  का  भी  कर  सकते  हैं  ।

 यदि
 किसी  के  पास  नक़दी  नहीं  हैं  तो  क्या  हमें  भय  है  कि  यदि  कोई  निदेशक

 सरकार  उसकी  भूमि  खरीद  लेगी  और  अपना  नहीं  होगा  तो  राज्य  शायद  इस  राशि  का

 शुल्क  कॉट  कर  उसे  शेष  कीमत  चुका  देगी
 ?

 समुचित  मत  करे  ।
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 श्री  सांविधानिक  कठिनाई  हो  जब  ऐसे  कर  प्रस्ताव  रखती  जिस  पर

 सकती है  ।  सौभाग्य  से  सदन  के  सभी  पक्ष  सहमत

 तो  उसे  यह  आदिवासी  भी  देना  चाहिये

 कि  इस  धन  का  प्रयोग  जनता  के  जीवन  स्तर डा०  एस०  पी०  मुखर्जी  :  अन्त
 में  में

 ae  कहता  हूं  कि  यदि  सरकार  सचमुच
 को  ऊंचा  उठाने  में  और  करोड़ों  भूखे  नंगे

 लोगों  के  मूल  अभावों  की  पूर्ति  के  लिये  किया
 अधिक  राजस्व  चाहती  हैं  तो  उसे  दो

 जायेगा  |

 पूर्ण  प्रश्नों  पर  निर्णय  करना  चाहिये  ।  एक

 तो  नमक-दुबक  लगाने  का  प्रश्न  है  और
 इसके  पश्चात  सदन  की  बैठक  मध्यान्ह

 भोजन क  लिये  ढाई  बज  तक  के  लिये
 दूसरा  मद्य  निषेध  का

 ।
 नमक-शुल्क  के

 साथ  पवित्र  भावनाओं  का  संयोग  परन्तु
 स्थगित हुई  ।

 हमें  उस  पर  व्यवहारिक  दुष्टि  से  विचार

 करना  चाहिये  |  नमक-शुल्क के  विरुद्ध  मध्यान्ह  भोजन  के  पश्चात्  सदन  को

 हमने  राजनैतिक  स्वतन्त्रता  के  लिये  say  बठक  ढाई  बजे  पुनःसमवेत  हुई  |

 किया  आज  हमें  इस  राजनैतिक  स्वतन्त्रता

 के  साथ  साथ  आधिक  स्वतन्त्रता  स्थापित

 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :

 करनी  जिसके  लिये  हमारे  पास  धन  की
 क्या  इस  विधेयक  पर  चर्चा  सोमवार  तक

 कमी  है  ।  नमक-शुल्क  के  हटाने  से  निर्धन
 चलेगी

 ?
 इस  के  प्रवर  समिति  में  जाने  से

 जनता  को  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  केवल
 qa  सभी  दृष्टिकोणों को  सदन  में  रखने  का

 बिचौलियों को  लाभ  हुआ  है  ।  नमक-दुबक

 से  हम  बारह  से  पन्द्रह  करोड़  रुपये  तक  मिल
 अवसर  मिलना  चाहिये  i

 श्री  ato  डी०  देशमुख :  में  इस
 सकते  हें  ।  इसी  प्रकार  मद्य-निषेध  पर  भी

 सरकार  को  ध्यानपुवक तथा  तकंपू्वक
 पुर्ण  विषय  पर  चर्चा  को  कम  नहीं  करना

 विचार करना  चाहिये  ।  मद्य-निषेध से  हमें
 में  सदन  की  इच्छा  पर  चलूंगा

 चालीस  करोड़  रुपये  के  लगभग  की  हानि  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  सोमवार  तक

 हुई  है  जिसमें  वह  भारी  व्यय  भी  सम्मिलित  चर्चा  होगी  तो  हो  ।  हम  सोमवार

 हैं  जो  हमें  मद्य-निषेध  पर  करना  पड़  रहा  है  ।  को  ही  चर्चा  समाप्त  करेंगें  ।  माननीय  मंत्री

 आप  मद्य-निषेध  का  पुर्णतः  परित्याग  चाहे  कदाचित  अपने  उत्तर  के  लिये  एक  घंटा

 न  पर  आधा  भी  कर  दें  तो  २०  करोड़  लगायेंग े।

 का  लाभ  हो  सकता  हे  |  इसमें  नमक  के  १५  ato  डी०  देशमुख  लगभग  Yo

 करोड़  मिला  कर  ३५  करोड़  रुपये  मिल  जाते  मिनट  ।

 @  अर्थात्  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  १७५
 श्री  वला यू धन  व

 करोड़  रुपये  के  लगभग  मिल  सकते  हें  ।  अतः
 लिक्करा--रक्षित--अनुसूचित  :

 यदि  सरकार  निधन  तथा  मध्य  वर्ग  के

 लोगों  को  हानि  पहुंचाये  बिना  धन  चाहती
 मुझे  वित्त  मंत्री  को  बधाई  देनी  होगी  कि  इस

 विधेयक  को  उन्होंने  पुनः  इस  सदन  में  रखा

 हैं  तो  यही  उपाय  जिसका  में
 सरकार  को

 क्योंकि  हमें  सदा  यही  ख्याल  था  कि  पहला
 सुझाव देता  हूं  ।

 सम्पत्ति-शुल्क विधेयक  समाप्त  हो  गया  था  ।

 अन्ततोगत्वा में  वहीं  बात  कहता  हूं  अब  इस  विधेयक  की  पुराने  विधेयक  से  तुलना

 जो  में  ने  आरम्भ  में  कही  थी  कि  सरकार  की  जाये  तो  बहुत  सारवान  परिवर्तन  हो  गए
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 कांग्रेसी  सदस्यों  ने  इसका  बहुत  आतुरता  कार  का  कदम  स्तुत्य  उस  से  सामाजिक

 से  समर्थन  किया  है  और  वृद्ध  सदस्य  श्री
 लोकतन्त्र के  युग  का  प्रारम्भ  भी  होना  चाहिये

 ।
 ७५

 गाडगिल ने  विधेयक  बहुत  प्रेरणाप्रद  संयुक्त  परिवार  भारत
 में

 समाप्त  होती  जा  रही  है  ।  कई  राज्यों  ने दी  है  ।  परन्तु  मुझे  यह  कहना  होगा
 उत्तराधिकार आदि  के  विषय  में  विधान

 कि  इस  विधेयक  से  चाहे  सम्पत्तियों  की

 असमता  दूर  करने  में  बहुत  हद  तक  सहायता  बना  दिये  हें  जिनके  फलस्वरूप  वह  प्राचीन

 प्रथा  मिटती  जा  रही  है
 ।

 उसे  निर्मूल तथापि  इससे  उन  करोड़ों  लोगों  के

 लिये  नवीन  आशा  का  युग  नहीं  आयेगा  जो  करना  एक  समस्या  है  |  डा०  मुखर्जी  को  इसी

 कि  सम्पत्ति हीन  और  उन  श्रमिकों के
 कारण  इस  विधान  से  आशंका  हे  ।  मेरा  स्वयं

 यह  विचार  है  कि  भारत  में  निजी  सम्पत्ति
 लियें  भी  जो  कि  वुभुक्षित  हें

 ।
 में  इस

 विधेयक  को  इस  लिये  महत्वपूर्ण  समझता  हूं
 तो  रहेगी  ही  ।  साम्यवादी  समाज  तक  में

 कि  इस  से  हिन्दू  समाज  की  महान्  हिमालयी
 निजी  सम्पत्ति  को  रखना  होगा  और  उसे

 चट्टान  पर  आघात  होगा  जिसका  बदलना  पवित्र  मानना  होगा  ।  परन्तु  मानव  द्वारा

 बहुत  कठिन  है
 ।

 हिन्दू  समाज  में  परिवर्तन
 मानव  का  दोषी  जारी  नहीं  रहना  चाहिये  |

 आज  तोਂ  समाज  पूंजीवाद  पर  आश्रित  है  जिसे कठिन  इसी से  हमें  बहुत
 सी  आधिक

 तथा  राजनैतिक  एवं  सामाजिक  कठिनाइयों  वीघ्यातिक्षीप्य मिटाना  होगा

 का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  कुछ  मित्र  या
 सम्पत्ति  शुल्क  विधेयक  का  उद्देश्य

 कुछ  राजनैतिक  दल  इस  देश  में  आर्थिक
 तो  सीमित  ही  &  कि  वित्त  मंत्री  को  कुछ

 क्रान्ति  के  और  समता  तथा  स्वतन्त्रता
 धन  चाहिये  जिससे  कि  योजना  आयोग

 के  लिये  गले  फाड़-फाड कर  चिल्ला  रहे
 की  सिफ़ारिशों  कार्यान्वित की  जा  सकें

 परन्तु  मुझे  aaa  है  कि  उस
 आर्थिक  समता

 परन्तु  जनता  को  आशंका  हें  कि  यह  योजना
 से  सामाजिक  समता भी  होगी  या  उससे

 देश  में  सामाजिक  लोकतन्त्र  प्रभात
 आयोग  सफल  भी  होगा  या  नहीं  ।  वित्त

 मंत्री  ने  कहा  है  कि  वित्त  आयोग  के  विनिश्चय
 आयेगा या  नहीं  ?  आधिक  क्षमताओं  का

 के  अनुसार
 ८

 अरब  रुपया  व्यय  भी  किया
 स्पष्ट  लक्ष्य  सामाजिक  समता  की  ओर

 होना  चाहिये  ।
 जा  चुका  है

 |
 फिर  देश  में  भूख  तथा  नेता

 क्यों  मेरे  राज्य  त्रावणकोर-कोचीन म

 दुभिक्ष  की  स्थिति  बंगाल  आदि

 डा०  मुखर्जी  ने  संयुक्त  परिवार  व्यवस्था
 में  भी  यही  स्थिति  है  ।  परन्तु  किसी  मंत्रालय

 के  विषय  में  अपनी  आशंका  प्रकट  की  है  ।
 को  कुछ  धन  देने  से  यह  समस्या  हल  नहीं

 मुझे  उस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  |  जब  उसकी
 हो  सकती

 ।
 एक  सम्पूर्ण  योजना

 आवश्यकता थी  तब  ने  उसे  बनाया
 है  ।  ada  व्यवस्था  में  परिवर्तन  होना

 और  उससे  लाभ  भी  हुआ  |  परन्तु  अब  समय
 चाहिये

 ।
 धीरे  धीरे  काम  करने  से  कुछ  नहों

 गया  है  ।  पाश्चात्य  सभ्यता  के  सम्पर्क

 में  हिन्दू  समाज  को  बदलना  चाहिये  अन्यथा

 होगा  |  अब  स्वतन्त्रता मिलने  के  ष्

 हम  कब  तक  ठहर  सकते  हें  ?  आज  मानसिक

 ag  समय  से  होड़  न  कर  सकेगा  ।  जब  Chea
 rater है

 के  अन्य  भागों  में  द्रुतगति  से  आर्थिक  तथा

 आज  भारत  में  मनोवैज्ञानिक रूप  में परिवर्तन  हो  रहे  हें  तब  भारत

 अलग  अलग  कसे  रह  सकता  है
 ?

 हिन्दू

 सामाजिक  ढांचे  को  बदलने  की  दिशा  में  में  सुभिक्ष  तथा  निर्धनता  की  समस्या  का
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 वैला यु धन

 कसे  समाधान  करने  जा
 रहे  हूँ

 ?
 जनता

 को
 विधेयक  के  पारित  होने  से  हिन्दू  संयुक्त

 कांग्रेस  सरकार  से  आशा  है  ।  उसे  निराश  पदक चार
 समाप्त हो  जायेगा  ।  सचाई  दोनों  के

 re  |
 करना  भयानक  होगा  |  वित्त  मंत्री  इस  विधेयक

 से  पंचवर्षीय  योजना  को  कार्यान्वित  करना

 चाहते  हैं  ।  शायद  वे  २०,  २५  करोड़  रुपये

 की  आशा  करते  या  ko  करोड़  की  ही  ।

 से  पता
 लगता  है

 कि  टाड  हीटर
 समिति

 ने करोड़ों  से  भी  हमारी  समस्या  हल  नहीं

 होगी  i  जब  तक  ard  में  नई  सामाजिक
 यह  निष्कर्ष  निकाला  था  कि  इस  देश  में

 मिलाकर  हिन्दू  परिवार  प्रथा  से  इस  नकार
 अवस्था  स्थापित  करने  की  कोई  योजना

 के  विधेयक  को  कार्यान्वित करने  में  बहुत

 नहीं  तब  तक  जितना  रुपया  व्यय  किया

 जायगा  वह  अरब  सागर  में  फेंकने ने  के  बराबर
 बाधा  उपस्थित  होगी  ।  साइमन  आयोग  के

 वित्तीय  मंत्रणा कार  सर  वाल्टर  लेटन  नें  भी

 होगा
 ।

 सरकार  नें  नई  सामाजिक  व्यवस्था
 इस  पर

 विचार
 करके  यह  निष्कर्ष  निकाला

 था  कि  हिन्दू  विधि  की  कठिनाइयों  के  कारण

 यहां  पूंजीवादी  सामाजिक  व्यवस्था
 पर

 इस  कर  स्रोत  को  स्थायी  नहीं  समझना  चाहिये  ।
 कोई  योजना  होनी  तो  चाहिये  ।  ब्रिटेन  की

 समाजवादी  व्यवस्था  के  समान ही  कुछ
 १९३२  में  यूटेस  पर्सी  तथा  ष्

 सर

 एलन  लायड
 भी

 इसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  था
 ।

 बनायें  |  परन्तु  वे  तो  मिश्रित  अर्थ तन्त्र  की
 १९४६  में  यह  विधेयक  विधान-सभा  में  पेश

 बात  करते  हैं
 |

 यह  क्या  होता  है

 ?

 कहते  हैं
 अमरीका  में  मिश्रित  अर्थ तन्त्र  है  ।  परन्तु

 होकर  प्रवर  समिति
 को

 सौंपा  गया
 ।

 डा०

 श्यामा  प्रसाद  मुखर्जी  ने  उस  समिति  के

 अमरीका  धनी  देश  हम  निर्धन  यहां  अन्तरिम  प्रतिवेदन का  हवाला  दिया
 अमरीका  के  समान॑  साधन  सम्पत्ति  कहां  है  ।

 यहां  तो  वैज्ञानिक  सामाजिक  व्यवस्था  से  परन्तु  समिति  के  अगले  प्रतिवेदन  में  यह

 निष्कष  था  कि  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  आदि
 ही  लोगों  में  जोश  पैदा  हो  सकता  है  और

 की  कठिनाइयों  को  पार  किया  जा  सकता  है  ।
 उनसे

 सहयोग  प्राप्त  हो  सकता  है
 ।

 में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता

 हूं  ।  चाहे  इससे  भारत  की  आर्थिक  व्यवस्था

 यह  इतनी  अच्छी  चीज़  तो  नहीं  कितनों

 कि  गाडगिल  साहब  ने  यहां  बताई  है
 में  कोई  महान  परिवर्तन  न  हो  परन्तु  भारतीय

 इससे  हिन्दू  संयुक्त  परिवार  निर्मूलन

 सामाजिक  व्यवस्था  के  मूल  पर  कुठाराघात
 भी  नहीं  होगा  ।  हमें  समय  के  साथ  चलना

 अवश्य  होगा  ।  इन  थोड़े  से  दादों  के  साथ  चाहिये  अतः  इस  प्रकार  का  विधेयक  हमारे

 मैं  इस  विधेयक  करता  हूं  ।
 यहां  होना  ही  चाहिये

 ।
 परन्तु  मैं  वित्त  मंत्री

 श्री  बंसल  १  इस  से  कहना  चाहता  हूं  कि  उन्हें  इसमें  एक  सीमा

 विषय  पर  सदन  में  दो  दृष्टिकोण  प्रकट  अवश्य  रखनी  चाहिये  जिसके  नीचे  कर  नहीं

 किये  गये  हैं  ।  श्री  गाडगिल  के  विचार  में  लगेगा  |  इसके
 न

 होने  से  लोगों  में

 इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  से  प्रतिष्ठा  फलती  है  और  वे  इस  बात  पर  विश्वास

 शक्ति  तथा  विशेषाधिकार का  मार्ग  नष्ट  नहीं  करते  कि  इसका  प्रभाव  निम्न  तथा

 हो  जायेगा
 ।

 विरोधी  पक्ष  के  कुछ  सदस्यों  ने  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  पर  नहीं  पड़ेगा  ।  कर

 विपरीत  विचार  प्रकट  किया  है  कि  इस  की  दरें  प्रत्येक  at  निश्चित  की  जा  सकती
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 हैं  ।  कर  के  बढ़ाने  से  जनता  में  सदा  आ  में  बताई  थीं  जब  कि  इस  प्रकार  का  विधेयक

 ही  फैलती  और  यह
 तो

 क्रान्तिकारी  विधेयक  सदन  के  समक्ष  था  ।  आपने  कहा  था  कि  यदि

 किसी  सम्पत्ति  पर  कर  लगाते  समय  दिवंगत अतः  हमें  इसमें  निम्नतम  सीमा
 अवश्य

 रखनी  चाहे  प्रतिवर्ष  के  बालकों  की  संख्या  पर  विचार  नहीं  किया

 जाता  तो  सामाजिक  न्याय  का  प्रयोजन  सिद्ध
 निश्चित की  जायें  ।

 नहीं  होगा  ।  आपने  दो  उदाहरण  दिये

 इस  विधेयक  में  एक  कमी  भी  हैं  कि  एक  तो  एक  ही  बालक  के  लिये  दो  लाख

 अभी  तक  कृषि-सम्पत्ति  पर  कर  लगाने  के  रुपया  छोड़ने  वाले  का  और  दूसरा  दस  बच्चों

 विषय  मं  राज्यों  ने  संविधान  के  अनुच्छेद
 के  लिये  एक  लाख  रुपया  छोड़ने  वाले का  ॥

 उन्हें  दस  दस  हार  रुपया  मिलेगा  परन्तु २५२  के  अधीन  संकल्प  पारित  नहीं  किये

 विक्रय  कर  के  विषय  में  राज्यों  के  व्यवहार
 कर  तो  फिर  भी  लगेगा  ही  ।  इस  से

 सम्पत्ति  के  स्वामित्व  की  विषमता  दूर  न  हो को  देखते  हुई  उन  पर  इस  विषय  में  भरोसा

 करना  ठीक  नहीं  होगा  ।  सकेगी  |  में  प्रवर  समिति  को  सुझाव  देता  हुं  कि

 इस  पर  विचार  करे  और  जहां  सम्पत्ति  के

 श्री  सी०  डी०  देशमुख  :  वे  अपने  उत्तराधिकारी  एक  से  अधिक  उस  स्थिति

 मंडलों  में  संकल्प  पारित  करने  वाले  हैँ  ।  में  कम  दर  लागू  करने  का  निर्णय  करे

 हिन्दू  विधवा  के  विषय  में  एसा

 श्री  बंसल  :  घन्यवाद  |  विधेयक  में  दूसरी  उपबन्ध  होना  चाहिये  कि  उसके  पति  की

 कमी  विदेशों  में  जमा  की  गई  सम्पत्ति  के  मृत्यु  जो  अपने  भाइयों  के  साथ  संयुक्त

 विषय  मे ंह  ।  केवल  अचल  सम्पत्ति  पर  ही  कर  विधवा  को  जो  सम्पत्ति  उस  पर

 लगेगा  |  हाल  ही  के  वर्षों  में  चोरी  से  बहुत  कर  नहीं  लगना  चाहिये  ।  विधवा  की  मृत्यु

 सी  पंजी  भारत  से  विदेशों  को  गई  और  पर  जब  वह  सम्पत्ति  वास्तव  में  किसी  को

 यदि  यह  विधेयक  इसी  रूप  में  रहा  तो  वह  मिले  तभी  कर  लगना  चाहिये  ।  इसी  प्रकार

 पूंजी  जो  विदेशों  में  है अचल  सम्पत्ति में  लगा  मुस्लिमों के  वक्फ  के  विषय  में  हो  सकता है  |

 दी  जायगी  ।  अतः  इस  कमी  को  दूर  करना
 मृत्य से  दो  वर्षों  के  भीतर  दान  की  गई

 चाहिये  ।  इसके  अतिरिक्त  निवासी  तथा
 सम्पत्ति  पर  लग  गा  ।  मेरे  विचार  में  अभी

 प्रवासी  की  कसौटी  जो  आयकर  विधि  में
 यह  अवधि  एक  वर्ष  होनी  चाहिये  ;  बाद  में

 रखी  गई  हैं  वह  ठीक  नहीं  है  ।  यदि  स्थायी
 बढ़ाई  जा  सकती हैं प्रदान  विधि  बना  दी  जाये  तथा  नागरिकता

 अधि  कारों  की  परिभाषा  कर  दी  जाये  तो
 मेरे  विचार  में  gd  दानों  को  पुर्णतः

 ऐसी  कठिनाइयां  दूर  हो  सकती  हैं  जिनका

 में  ने  अभी  उल्लेख  किया  हैं  |
 विमुक्त  कर  देना  चाहिये  ।  आयकर

 नियम के  खंड  ae  के  अनुसार  प्त  प्रयोजनों

 के  लिये  आयं  को
 भी

 कर  से  विमुक्त  किया

 मिलाकर  fafa  के  विषय  में  जो
 गया  है  तो  सम्पत्ति  को  क्यों  नहीं  किया  जा

 कठिनाइयां  बताई  गई  थीं  उनका  मेरे  माननीय  सकता  ?  सरकार  पूर्व के  विषय  में  शर्तें  रखा

 मित्र  श्री  अल्तेकर  ने  कल  योग्यता
 से

 उत्तर  सकती है  ।  आयकर  के  लिये  जो  get  अभिज्ञात

 दिया
 में

 एक  दो  त्रुटियों  की
 ओर  संकेत  ह  वे  ही  इस  विधेयक  के  लिये  भी  अभिज्ञात

 करना  चाहता  हूं  जो  आप  ने  स्वयं  १९४८  कर  दिये  जाय  at  ठीक  रहेगा  |
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 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन  श्री  एम०  Yo  अथ्यगार  :

 फिर  बीमा  पत्रों  का  प्रदान  है  ।  कांग्रेस  सरकार  ने  १९४७  से  जो

 पत्रों  को  भी  विमुक्त  कर  देना  चाहिये  ।  विविध  कायें  किये  यह  विधेयक  उनका

 इससे  बीमे  को  मिलेगा  और  स्वाभाविक  निष्कर्ष  है  ।  हमने  राजा-महाराजों

 सरकार  के  पास  बीमा-सेवायों  का  अधिक  को  हटा  दिया  ।  वे  राज्यों  में  लोकतंत्र  के  लिये

 धन  भी  जमा  होगा  ।  इसके  अतिरिक्त  बीमे  खतरा  थे  ।  फिर  हमने  ज़मींदारों  को  मिटा

 के  पैसे  से  शुल्क  देने  में  भी  सुविधा  रहेगी
 |  दिया  ।  वे  भी  लोकतन्त्र  के  लिये  खतरा थे  ।

 अब  अन्य  सम्पत्ति धारियों  की  बारी  है  ।  वे
 अमरीका  में  बीमा-पत्र  करों  से  मुक्ति  हैं

 और  संघीय  विधि  में  भी  ४०,०००  डालर  सरकार  के  संरक्षण  से  ही  धन  रख  पाते

 अन्यथा  लोग  उनसे  छीन  लें  |  उन्हें  इतना तक  विमुक्ति हू  ।  इसी  प्रकार  दुर्घटना-बीमे

 को  विमुक्त  कर  देना  चाहिये  जो  विमान  धनी
 न

 बनने  दिया  जाये  कि  वह  दूसरे  के

 आदि  में  चढ़ते  समय  लोग  करवा  लेते  ह  |  धन  पर  हाथ  मार  सकें  ।

 फिर  जल्दी  जल्दी  मृत्यु यें  होने  की  स्थिति  में  हमारे  राज्य  में  जमींदारी  समाप्त

 कुछ  उदार  उपबन्ध  होने  चाहियें
 ।

 अमरीका  हो  गई  है  परन्तु  रय्यतवाड़ी-पट्टेदार  ay

 चाइल  आदि  में  भी  ऐसा  है  ।  फिर  हैं  जो  हज़ारों  एकड़  कमी  के  स्वामी  हैं  ।  अतः

 aa  निवास गृहों  को  विमुक्त  कर  देना  चाहिये  यहँ  विधेयक  भूमि-सम्पत्ति  पर  भी  लागू

 जो  संयुक्त  परिवार  के  निवास  के  लिये  प्रयुक्त  होना  चाहिये  ।

 होता  हो  ।  हम  भवन-निर्माण  को
 गोट  इस  विधेयक  से  भूमि  के  टुकड़े  टुकडे

 भी  देना  चाहते हे  ।  कदापि  नहीं  होंगे  ।  ऐसा  तो  कई  उत्तराधिकारी

 होने  से  होता  सम्पत्ति  शुल्क  से  नहीं  ।
 कित  उपमंत्री  एम०  सी ०

 यदि  उसका  मूल्य  ५०  लाख  रुपये  हो  तो  ?  में
 ने  पहले एक  बार  यह  सुझाव  दिया

 था  कि  इसे  सम्पत्ति-शुल्क  विधेयक  के  स्थान
 श्री  बंसल  :  आप  सीमा  निश्चित  कर

 सकते  ह  |
 पर

 उत्तराधिकार-शुल्क  विधेयक  बना  दिया

 जाये  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  पांच  लाख  रुपये

 कल  श्री  गाडगिल  ने  असावंजनिक
 तथा  एक  पुत्र  छोड़  कर  मरे  और  दूसरा

 समवायों  की  चर्चा  की  थी  ।  विधेयक  में  तो

 व्यक्ति  ५  लाख  रुपये  तथा  दस  बालक  छोड़
 मुझे  केवल  समवायों

 '
 का  fader

 कर  तो  दूसरी  दशा  में  तो  पुत्रों  को  पचास
 दिखाई  देता  है  जो  असावंजनिक सेवायों

 से  सर्वथा  भिन्न  है  ।  वित्त  मंत्री  कृपया  इसका
 पचास  हज़ार  ही  मिलेगा  |  हमें  चाहिये कि  इस

 पचास  हज़ार  पर  कर  लगायें  ।  हमें  संविधान
 स्पष्टीकरण करें  ।

 के  अनुसार  उत्तराधिकार शुल्क  लगाने  का

 विधेयक में  ऐसा  scar  भी  होना  भी  अधिकार  है  ।  प्रवर  समिति  को  इस  पर

 जिससे  कि  विक्रयਂ  विचार  करना  चाहिये  सम्पत्ति-शुल्क

 न  हो  ।  यदि  धन  न  होने  पर  किसी को
 तथा

 उत्तराधिकार-शूल्क  दोनों  का  मिश्रण

 शल्क  का  भुगतान  करने  के  लिये  सम्पत्ति  कर  देना  चाहिये  ।

 या  अंश  बेचने  पड़ें  तो  उनका  मूल्य  पुरा  नहीं  इस
 विधेयक  से  हिन्दू  सयुक्त  परिवार

 मिलेगा
 ।

 इसके  लिये  प्रवर  समिति  को  कुछ
 का  खंडन  नहीं  होगा

 ।
 यदि  संयुक्त  परिवार

 करना  चाहिये  ।
 का  कोई  सदस्य  मरेगा  तो  उसकी  सम्पत्ति  को
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 के  लिये  कया  ard  बचता  है  ?  उनका  कायें मृत्यु  के  समय  विभाजित  समझा  जायेगा
 ।

 आयकर  में  ऐसा  उपबन्ध
 न

 होने  से  कई  केवल  बालक  का  सुजन  करना  है
 :

 वारों  का  बटवारा  हो  रहा  हूँ  ।  एक  व्यक्ति  स  एव  पित रस् तेषां  ।
 को  तो  आयकर  से  ३६००  रुपये  तक  विमुक्ति

 मिलती  है  परन्तु  संयुक्त  परिवारों  को  ७२००  सरकार  का  यह  त्तीय  है  और  में  उससे

 इसके  निवेदन  की  आशा  करता  हुं  ।  परन्तु
 रुपये  तक  मिलती  हूँ  चाहे  उसमें  पांच  सदस्य

 हों  इसी  कारण  झूठमूठ  के  विभाजन  किये
 अभी  सरकार  सब  को  काम  नहीं  दे  सकती

 जाते  हैं  ।
 और  कायें  के  अयोग्य  व्यक्तियों  का  पोषण

 नहीं  कर  सकती  |  क्या  फिर  हम  उस  प्रथा

 हिन्दू  संयुक्त  परिवार  प्रथा  अच्छी  को  नष्ट  करेंगे  जिससे  वयस्क  जन  करके

 चीज़  हैं  जिसको  पाश्चात्य  लोग  भी  अपना  वृद्धों  तथा  बालकों  का  पालन  करते  हें
 |

 सकते  हें  ।  वह  समाजवादी राज्य  का  आधार

 मेरी  वित्त  मंत्री  से  प्रार्थना  है  कि  वे  छोटे
 बन  सकती  है  ।  पश्चिम  में  लड़के  माता

 पिता  की  चिन्ता  नहीं  करते  ।  वहां  मां  का
 संयुक्त  परिवारों  के  विषय  जिन  में

 वर्ग  के  लोग  इस  विधेयक  को  लागू  करने
 पुत्र  के  पास  रहना  असम्भव  समझा  जाता  है

 ।

 में  सावधानी बरतें  ।

 सास  बहू  साथ  रह  ही  नहीं  सकती
 ।

 यह  तो

 पद्य  पद्धति  है  कि  माता  पिता  तो  तीन  वर्ष  न्यूनतम सीमा  भी  विधेयक  में  रखना  बरच्छा

 बाद  अपने  पुत्र-पुत्रियों को  पहचानते  ही  नहीं  ।  रहेगा  क्योंकि  नया  विधेयक  होंने  से  लोग  इससे

 संयुक्त  परिवार  प्रथा  में  वृद्धों  का  पालन  भय  भीत  हैं  ।  पांच  वर्ष  पइचात् उस सीमा उस  सीमा

 को  हटाया  जा  सकता  कौर  प्रति  वर्ष  निश्चित युवक  करते  हें
 ।

 आज  तक  भी  सरकार  सब

 को  काम  नहीं  दे  सक  रही  है  ।  सरकार  का  किया  जा  सकता  है  |

 पहला  गतंव्य  है  कि  सब  को  भोजन  या
 यदि  किसी  व्यक्ति  की  मृत्यु  हो  जाती

 काम  दें  ।  रघुवंश  में  भी  लिखा  है
 :

 है  तो  उसकी  सम्पत्ति  पर  कर  लगा  दिया

 उसे  भ्रपने  बालकों के  लिये प्र जानां  विनयाधानात्  जाता है  ।

 ||  व्यवस्था  करनी  है  ||  सरकार  लोंगों  की
 रक्षणात्  भरणादपि

 पालने  से  ही  चिन्ता  नहीं  करती  ate

 स  wa  पित रस् तेषां
 किसी  व्यक्ति  की  ९०  प्रतिशत  सम्पत्ति  छीन

 केवल  जन्महेतव  |  ली  जायगी  तो  उसके  बच्चों  का  क्या  होगा
 ?

 यह  पश्चिमी  विचारधारा  का
 अभी  ऐसा  समय  जाने  में  बहू.त  देर  लगेगी

 जब  कि  सरकार  प्रत्येक  व्यक्ति  के  पिता  के

 कारी  राज्य  नहीं  है  ।  हमारे  पुर्व  जों  के
 समान  बन  कर  उसका  पालने  से  लेकर  चिता

 qa  राजा  पिता  ह  जो  पिता  के  तीन
 तक  पालन  करेगी  |

 कार्य  करता  @—sa  शिक्षा  उसकी

 रक्षा  करना  और  उसका  भरण-पोषण करना  इससे  संयुक्त  परिवार  प्रथा  तो  कदापि

 केवल  प्रतिरक्षा  करना  ही  सरकार  का  कायें  भंग  नहीं  होगी  ।  दिवंगत  सदस्य  के  अंश

 नहीं  हैं  ।  जो  सरकार  प्रजा  का  भरण-पोषण  को  प्रथम  मान  कर  शुल्क  लिया

 नहीं  कर  सकती  उसे  एक  दिन  भी  पकासुर  के  समान  समूचे  पर  नहीं  |  परन्तु

 रहने  का  अधिकार  नहीं  हैं  ।  जब  पिता  के  एक  लाख की  न्यूनतम सीमा  रखनी

 थे  तीनों  कृत्य  सरकार  ले  लेती  है  ती  जनकों  जिससे  कि  बच्चों  का  पोषण  हो  सके  ।
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 संपत्ति  के  विक्रय  या  दान  के  विषय  में  है  ।  सम्पत्ति-शुल्क  हमारे  लिये  नई

 चीज़  नहीं  है  ।  मनुस्मृति  के  अनुसार
 ag  मित्रों  सें  कुछ  बातें  कहीं  यदि  पहले

 सम्पत्ति  बेच  दी  जाये  तो  इस  विधेयक  से
 ह  के  पास  दो  मन  से  शरीक  नहीं

 लाभ  ही  क्या  है
 ?  होना  क्षत्रिय के  पास  मन  कौर विक्रय तो  मृत्यु

 वैश्य  के  पास  नौ  मन  से  अधिक  नहीं  होना
 से  पूर्व  हो  सकता  परन्तु  संपत्ति-शुल्क के

 विषय  में  उसे  मान्यता  नहीं  होगी  ।  चाहिये  ।''  धन  किसी  एक  वर्ग  के  लोगों

 का  एकाधिपत्य नहीं  बन  जाना  चाहिये  ।

 कुछ  मित्रों  ने  पूत  के  विषय  में  विमुक्ति
 हमारे  वित्त  मंत्री  संस्कृत  में  पारंगत  हैं  कौर

 की  बात  कही  है  ।  धनी  लोगों  के  दान  भी
 हमारी  संस्कृति  के  भ्रनुसार  कार्य  करते  हें  ।

 भयानक  होतें  हें  ।  पहले  तो  पूत  का
 हमें  अपनी  संस्कृति  पर  शर्म  क्यों  है  ।  मेरे

 था  परन्तु  तो  प्रकारान्तर

 से  प्रसन्न  रूप  में  पत्नि  तथा  सन्तान  के  लिये
 तिलक  लगाने  पर  लोग  बातें  करते  हेैं  ।

 स्वराज्य  प्राप्ति  के  पश्चात्  भी  यह

 qt
 दान

 होता
 है  ।  मुझे

 गाडोदिया
 पूर्व  भावना  क्यों  ?  हमारी  संस्कृति यह  है  कि

 का
 ध्यान  आता  है

 ।
 कोई  दान  करता  है  तो  रामचन्द्र  जी  के  एक  सूर्यवंशी  पूर्वज  के  समय

 मत्य  के  समय  ही  क्यों  करता ्  ८
 में  इस  बात  पर  झगड़ा  gar  था  कि  कोई

 है  ?  अत: दो दो  वर्ष की  कालावधि को  एक
 अ्रधिक  देना  चाहता  था  कौर  दूसरा  कम  लेना

 ay  करनें  का  प्रभाव  तो  यही  होगा  कि  यह  चाहता था  ।  किसी  शिष्य  को  चौदह  शास्त्र
 विधेयक  कागज़  पर  ही  रह  प्रभावी

 पढ़ाने  पर  गुरु  ने  उससे  गुरु  दक्षिणा  के  रूप  में
 नहीं  बनेगा  ।

 चौदह  करोड  मट्ठर  मांगी  थी  ।  वहू  राजा  के

 एक  मित्र  ने  कहा  था  कि  यह  विधेयक
 पास  गया  तो  राजा  ने  सोने  की  रकाबी  में  पान

 स्त्री  पर  लागू  नहीं  होना  चाहिये  ।  सुपारी  पुष्पों  से  उसका  स्वागत  किया

 बहुत  सा  धन  दिया  ।  fer ने  १४  करोड़
 परन्तु  2&3  के  अधिनियम से  स्त्रियों

 को  पति  की  सम्पत्ति  में  भ्रंश  मिलता  है  श्र  गिन  कर  शेष  छोड़  परन्तु  राजा  ने

 प्रायः  ऐसा  ही  विचार  है  कि  उस  war  पर  दान  किया  gar  धन  वापिस  नहीं  लेना  चाहा  |

 हमारी यह  संस्कृति  है  ।  जब  तक  प्रत्येक
 उसका  पूर्ण  स्वामित्व होता  है  ।  वह

 धन  बन  जाता है  कौर  पुत्री को  स्त्री  होने
 व्यक्ति को  भोजन-वस्त्र  नहीं  मिलेगा  तब  तक

 मुझे  संतोष नहीं  है  ।  हमें  अपनी  dent
 के  नाते  ही  दस  लाख  रुपये  मिल  जातें  हैं  ।

 वे  पुरुषों  के  बराबर  अधिकार  चाहती  हें  ।  को  छोड़  कर  प्रग्रेंजी  संस्कृति  का

 क्यों  करना  चाहते  हें  ?  मझ  नहीं  करना  चाहिये  ।  हमें  मधुमक्षिका के

 मधु  प्राप्त  करना  चाहिये  परन्तु तो  झ्राइचय होता  है  ।  अन्य  देशों  में  सम्पत्ति

 प्राप्त  करने  के  लिये  हत्याएं  होती  हैं  ।  हमारे  पुष्प  को  मुरझाने  न  देना  चाहिये  ;  श्री  त्यागी

 यहां  एक  राजा  ने  २१  वर्ष  के  पुत्र  का  पटा भिषेक
 ने  प्रायः  ऐसा  किया  भी  है  ।

 करके  स्वयं  बनवास  का  मार्ग  लिया  ।  फिर
 श्री  कर्मी  fag  जी

 :

 उस  पुत्र  को  पिता  की  मृत्यु  तक  प्रतीक्षा  नहीं  में  इस  बात  से  सर्वथा  सहमत  जो  हरनेक

 करनी  पड़ी  ।  पुत्र  को  जन्म  से  ही  ग्न्य  सदस्यों  ने  कही  है  कि  हिन्दू  संहिता  विधेयक

 लोगों  के  साथ  war  मिल  जाता  है  ।  पश्चिम में  से  att  संपत्ति  शुल्क  विधेयक  से  हमारी

 पिता  के  होते  हुए  सम्पत्ति  नहीं  मिल  सकती  ।  संस्कृति पर  area  होगा  ।  मुझे  सिद्धान्त

 अतः  पितृ  हत्या  करने  का  प्रलोभन  रहता  इस  पर  कोई  विरोध  नहीं  है  ।
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 सरदार  पटेल  ने  कहा  था  कि oat  तक  यहां  जितने  भाषण  हुए  हैं

 उनमें  से  किसी  को  कि  नहीं  है  कि  इस  पू  जीपतियों  शादी  को  बिना  प्रयोजन  गाली

 विधेयक  की  मार  कसी  होती  है  ।  मेरे  पिता  देकर  नेतागिरी
 प्राप्त

 करने  के  फैशन  को  नहीं

 अपनाता  |
 प

 में  तीन  वर्ष  पहले  कांग्रेस दो
 वर्ष

 qa  फ्रांस
 में  एक

 मकान
 छोड़

 कर

 मरे
 थे  ।  मुझे  mit  तक  वह  नहीं  मिला  है  जन  नहीं  हूं  ।  कल  की

 भगवान

 और  दो  वर्ष  तक  मिलने  की  आशा  भी  नहीं  ही  जानता  परन्तु  में  कांग्रेस के

 है  ।  क्या  श्राप  चाहते  हैं  कि  इस  विधेयक
 बलिदान  को  स्वीकार  करता  हूं

 ।

 का  जिन  नौ  लाख  व्यक्तियों  पर  प्रभाव  पड़ने
 हमें  इन  सब  बातों  पर  विचार  करके  ही

 वाला  है  उनकी  भी  ऐसी  हालत  हो
 ?

 इस  विधेयक  की  अंतिम  रूप  देना  चाहिये
 ।

 जीवन  की  जटिल  समस्याओं  को  श्र  भी  परन्तु  आगे  बढ़ना  श्रेयस्कर  है
 ।

 उलझाना क्या  बुद्धिमत्ता  है  ?  हमें  चलना  सीखने  से  पहिले  ही  भागने
 का

 प्रयत्न  नहीं  करना
 इस  विधेयक  के  दो  उद्देश्य  हैं  ।  एक

 तो  वित्त  प्राप्त  दूसरा  धन  का  श्री  एम०  बी०  वैद्य

 वितरण  करना
 ।

 पहला  ५  तो  सरकारी  रक्षित-प्रनुसचित
 :  अध्यक्ष

 व्यय  में  कमी  करने  से  पुरा  हो  सकता  है  ।
 मुझे  इस  मृत्यु  कर  के  बारे  में  कुछ  थोड़ी

 सी

 करोड़ों रुपया  नाली  में  बहाया  जा  रहा  इस  हाउस  के  सामने  कहनी  हैं  ।  में

 उसे  रोकने  |  कल  से  हमारे  विद्वान  मित्रों  की  बातें  सुन

 सम्पत्ति  के  सम-वितरण के  wet  पर
 रहा था  ।  हर  एक  ने  भ्र पने  ढंग  से  बहुत

 सी  बातें  यहां  सुनाई  हैं  ।  कुछ  दिन  हुए  में  झ्र पनी
 हम  एक  मत  हैं  कि  निर्धनता  दूर  करनी  है

 ।

 परन्तु  धनियों  को  निर्धन  बनाने  से  लाभ  नहीं
 कांस्टीट्यऐंसी में  घूम  रहा  था  जहां  जहां

 निर्धनों  को  धनी  बनाना  अपेक्षित  है  ।  में  गया  वहां  हमारी  कांग्रेस  के  नाम  पर  थोड़ी

 सी  बातें  मुझे  सुननी  पड़ीं  ।  जब  मैनें  इस
 हमें  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  अमरीका  केਂ

 समान  प्रत्येक  व्यक्ति  कार  पर  चल
 की  बात  यहां  पार्लियामेंट में  सुनी  तो

 मुझे  यह  लगा  कि
 ब

 थोड़ी  सी  ate
 alee

 यह  नहीं  करना  चाहिये  कि  हमारे  मंत्री  भी
 बातें  हुम  को  सुननी  पड़ेंगी  |  यह  तो  स्पष्ट

 तांगे  में  आने  लगें
 ।

 है  कि  जिनके  पास  पूंजी  ज्यादा  है  उन
 को

 यदि  देश  ag  निश्चय  करता  है  कि  अधिक से  ates  पूजी  इस  देश  के  हित  के

 पक्की  ware  हैं  तो  भी  हमें  जल्द
 लिए  देनी  पड़ेगी  कौर  जो  गरीब  हैं  कौर  जो

 बाजी  नहीं  करनी  चाहियें  ।  ठीक  इसे  बड़ी  मुसीबत  से  अपना  गुजारा  करते  हैं

 छः  वर्ष  हो  चले  हैं  परन्तु  ऐसे  विधेयक पर  उन  पर  यह  कर  नहीं  लगेगा  ।  लोग  कहते

 बीस  ay  लगने  चाहिये
 हैं  कि  wit यह  मृत्यु

 की  बात  शुरू  होगई  at  पता

 एक  बात यह  है  कि  नयें  ara  से
 नहीं यह  कहां  जाकर  ठहरेगी  ।  इस  की

 ठीक  भ्रष्टाचार  बढ़ता  इससे  भी  यही

 खतरा है  ।
 भी  लोगों को  चिन्ता  है  ।  गत  साल  से

 जब
 से  में  यहां  कराया  हूं  देखता  हुं  कि  जो

 उपाध्यक्ष  ने  राजा  महाराजों  के  प्रति
 x

 faa  मंत्री  जिनका  नाम

 निर्देश  किया  है  ।
 में  यहां  जनसाधारण  चिन्ता  मणि  देशमुख  वह  हर  चिन्ता

 के  प्रतिनिधि
 के  रूप  में

 उपस्थित  हूं  ।
 में  रहते  ।

 मै  देखता  हूं  कि  कौर  मंत्री  तो
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 ऐम०  बी०

 कछ  मुस्कराते भी  लेकिन  यह  तो  चिन्ता  में  कि  नगर  वह  जीवन  में  दान  नहीं  देते  तो

 ही  रहत ेहें
 ।

 जब  मने  यह  सोचा  कि  कम  से  कम  झ्राखिरी समय  पर  at  उन  से

 यह  चिन्ता  में  क्यों  रहते  हें  तो  एक  कुछ  रुपया  निकलवाही लें  कौर वह  धन

 काजी  की  छोटी  सी  बात  याद  उस  सरकार  द्वारा  लोंगो  को  समान  स्थिति  में

 काजी  से  पुछा  गया  राजी जी  श्राप  क्यों  उद्योग  धन्धों  are का  विस्तार

 ऐसे  उदास  रहते  तो  उन्होंने कहा  कि  क्या  wart  इरादी  की  स्थिति  को  सुधारने

 सारे  गांव  की  चिन्ता  है  |  वेसे तो  भ्र ौर  बड़ी  बड़ी  कम्युनिटी  प्राजेक्टस

 हमारे वित्त  मंत्री  जी  को भी  सारे  देश  की  योजनाओं  में
 ~

 लगाया

 फिक्र लगी  हुई  है  कौर  इस  कारण  जब  जब  यह  ula  प्रावव्यक  कौर  वांछनीय  है

 भी  वह  बोलते  तो  लाभ इसके इस  के  कि  इस  प्रकार एकत्र  किया  हुमा  पैसा  भ्रच्छे

 सिवा  कुछ  नहीं  कहते  ।  वह  हमेंशा पैसे  की  अच्छे  कमों  में  लगाया  जाये  हमें  आशा

 a  बात  करते  हैं  |  और जब  पेसा  है  कि  ऐसा  अ्रवश्य होगा  लेकिन जिस  तरह

 ५  यह  बात  होती  है  तो  लोगों को  भी  सरकार
 का

 खर्चा
 चलता  उस  से  कुछ

 ae  लगता  है  कि  कितने  पैसे  दें  ।।  हम  जीवन  हैरान  होतो  है  कुछ  समझ  में  नहीं  प्राता

 भर  तो  देते  हैं  ,  श्री  मृत्यु  के  बाद  भी  इन्होंने  कि  किस  तरह  काम  चलेगा  ।  लोग  कहते  हैं

 लेन ेकी  शुरू  कर  दी  है  कि  मरने  के  कि  यह  खात  खुल  गया  है  कौर  खाता  खुलते ही

 बाद  भी  तुम  को  देना  पड़ेगा  ।
 बड़े  बड़े

 अफसर मौज
 मौज

 उड़ाते
 हूं  शर  अन्धाधुन्ध

 खर्चा  होता  लेकिन  जब  छंटनी  करने  की

 यह  बात  लोगों  के  लियें  बड़ी  मुश्किल  की
 बादत  जाती  है  कौर  कम  करना  होता

 बात  हो  जायगी  ,  लेकिन  हमारे  वित्त  मंत्री
 है  तो  हाथी का  मण  लेने की  अ्रपेक्षा  कीड़ी

 जी  क्यों  इमाम  दिखाई  पड़ते  हें  ,  बादल  जब  समान
 चपरासी  कौर  छोटे  छोटे  क्लकंसू  इरादी

 समुद्र  के  पास  जल  याचना  के  लिये  जाता  है
 ही  खत्म  क्यें  जाते  हें  ate  मोटी  तनख्वाह

 तो वह  घनश्याम  हो  जाता  उस  का
 प्रफस रान  सरकार  में  बने  रहतें हैं

 मुंह  थोड़ा सा  हो  जाता  इस  कौर  उन  पर  कोई  छटनी  का  असर  नहीं  पड़ता  ।

 तरह  सवह  बादल  समुद्र  के  पास  से  पानी  लेकर
 जो  हाथी  समान  हें  ate  जिन  को

 सारे  जहान  पर  बरसाता है
 ay  मिलता  उनसे  मण  नहीं  लिया  जाता  ॥

 ज़मीन  को  हरा  भरा  करता  है  ।  उसी  प्रकार
 लेकिन  इस  सब  के  होते  हए  भी  में  काग्रेस

 जो  यह  कर  मांगा  जा  रहा  वही  इसी  गवर्नमेंट
 को

 इस  प्रकार  का  बिल  लाने  के  लिए

 उद्देश्य से  जा  रहा है  कि
 धनिकों

 बधाई  देता  हूं  यह  कर  देश  हित  के  वास्ते

 से  रुपया  लेकर  देशहित में  सरकार  उसे
 लगाया  जा  रहा  है  ।  हमारा  देश  जो  भारत

 खच  करेगी  ।  यह  ठीक  कि  धनिकों  की  तादाद  वह  कहा  जाता  उसमें  ३३  करोड़  देवता

 हमारे  देश  में  बहुत  कम  लेकिन  उनक  पास  निवास  करते  भ्र ौर  अब  तो  हम  विभाजन

 धन  बहत  काफी  है  श्र  हमारे  धनिक  भाई  के  बाद  ३६  करोड़  हो  गयें  लेकिन  वास्तव

 पुराने  जमाने  में  बड़े  प्रेम  से  दान  किया  करते  में  हम  वह  देवता  नहीं  रह  गये  ।  भगवान

 लेकिन  यह  पंचमी  सभ्यता  की  बलिहारी
 से  यही  प्रार्थना  है  कि  हमारे  देश  के  रहने  वाले

 है  कि  जब  से  यह  हमारे  देश  में  तब  सें  निवासी पहलें  के  समान  देवता  बनें  ।  इस

 दान  देना  द  स  /  बन्द  हो  गया ।  गवन  मेंट  के  साथ  साथ  हमारी  गवर्नमेंट  भी  उस  के

 जा  हमारी  ट्रस्टी  उसको  यह  ख्याल  आया
 भ्रनुरूप  बने

 |
 केवल  गवर्नमेंट  पर  ही  भरोसा
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 लोग  भी  इस  देश  की  उन्नति  करने  के  लिए कर  के  बेठ  रहना  कि  वह  उद्धार  उचित

 नहीं  हर  एक  भाई  को  अपना  पुरुषार्थ  art  amt  बड़न ेके  लिये  जितना भी  सहयोग

 करना  चाहिये  ate  इस  के  लिये  जितना  हो  दे  भ्रवद्य  शर  मेरी  प्रार्थना  है  कि

 भगवान  हम  सब  को  सद्बुद्धि  दे
 ।

 प्रभी  हमारे सके  कोशिश  करना  चाहिये  ।  यह  सोच  कर

 बैठ  रहना  कि  हमारा  देश  तो  धनकुबेर
 डिप्टी  स्पीकर  साहब  ने  हमको  बताया  कि

 सब  ठीक  हो  जायेगा  बहुत  बड़ी  गलती  होगी  ।  दूसरे  देशों  में  वहां  के  निवासी  किस  तरह
 wat

 देश  के  लिए  प्रतिमान  का  भाव  रखते  हैं  ।

 इस  विल  में  एक  बात  बहुत  आवश्यक  है
 हमारे  देश  के  पर्वत  ऐसे  नदियां  ऐसी  हैं

 श्र  उसी  की  तरफ  ध्यान  दिलाने  के  लिए  शर  हमारे देश  के  लोग  ऐसे  हें  ।  लेकिन

 में  खड़ा  garg
 i

 जब  लोग  यह  पढ़ेंगे  कि  यह  दुर्भाग्यवश हमारे  यहां  वह  चीज  नहीं

 तो  मृत्यु  पर  भी  कर  लगाया  जा  रहा
 कौर

 जब  हमारा  देश  गुलाम  था  परं ग्रे जों  के

 मरना  सब  को  ही  तो  गरीब  सामान्य  अधीन  तब  तो  हम  सब  भारत  वासी

 स्थिति  वाले  लोग  इसके  लिये  सरकार  को
 कन्धे  से  कन्धा  लगाकर  लड़े  जिये  कौर  मरे

 गालियां देना  शुरू  कर  देंगे  ।  लेकिन  wa  आजादी  करा  जाने  के  बाद  हम  में

 वह  संगठन  कौर  एका  दिखाई  नहीं
 महोदय  अ्रध्यक्ष-पद  पर  यासीन

 सब  wan  दिशाओं  मे  जा  रहें  हैं  ।

 हुए

 एक  वृद्ध  पुरुष  ने  यह  पूछे  जाने पर  कि
 देश

 हमारे  वित्त  मंत्री  ने  प्रभी  तक  यह  तो  में  कितनी  sad  ह  ।  मुझे

 निश्चित  किया  नहीं  है  कि  इतनी  प्रोपर्टी  बतलाया fe  भाई  कौर  कोई  वाद  नहीं

 वालों  यह  टैक्स
 fas  एक  स्वार्थ वाद  हमारे  देश  में  विद्यमान

 उस  से  नीचे  पर  नहीं  लगेगा  ।  तो  ऐसी  हालत  है  |  इसके  ग्र लावा  कौर  कोई  द  हमारे  देश

 में  हमारे देश  के  ८०  फी  सदी  लोग  जो देहातों  पें  नहीं  यह  caveats पहलें  हम

 में  रहते  हें  ate  जिनकी  जीविका  खेती  बाड़ी  वासियों  में  नाम  मात्र  को  भी  नहीं  था  ।  नगर  यह

 पर  निरभर  भ्र  लेंड  लेस  aaa
 स्वार्थ वाद हम  में  हमारे  गवर्नमेंट

 (  भूमि  हीन  श्रमिक  )  उन  के  मन  में  सरकारी  कर्मचारी  उनके

 भी  यह  बात  खटकेगी कि  क्या  मालूम हम  पर  ग्रामर  से  हट  जाये  तो  यह  भारतवर्ष  फिर

 भी  यह  कर  न  लग  जाय  कौर  जैसी  कि  हमारी  पहले  जमाने  का  भारत  हो  जहां कि

 गुजराती  में  कहावत  है  कि  सरकार  चाहे  तो
 लोग  दूर  at  से  विद्या  अध्ययन  इरादी  के  लिये

 x  ~~
 सिर  के  बीच  में  रस्ता  कर  सकती  है  कौर  वह  ara  ale  फिर  वह  अपनी  खोई  हुई

 डरते  हें  कि  शायद  हमारे भी  सिर  के  बीच  महिमा  प्राप्त  तो  सफलता  हमारी

 में  सरकार  रास्ता
 न

 बना  दे  ।  मुझे  पूरा  यकीन  है  लेकिन इस  के  लिये  बड़े  ak

 है  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ae  त्यागी  जी  क्या  छोटे  सब  को  प्रयत्नशील  होना  पड़ेगा  |

 उनके  साथीं  हैं  जिन्होंने  act  बुद्धिमत्ता  से
 उसी  भावना  के  साथ  देवा  के  सग

 गत  साल  करोंड़ों  रुपया  छुपा  gat  निकलवाया  लोंगों  को  काम  करना  जैसा  कि
 a

 श्र  तो  उन  दोनो  को  गुजरात  के  एक  हमारे एक  महाराजा  साहब  मे

 भ्रनुभवी  बनिये  भाई  का  भी  सहयोग  प्राप्त  कहा  कि  वह  कुछ  दिन  महाराजा  थे

 हो  गया  है
 ae

 वह  भी  उनके  साथ  यह  लेकिन  सब  के  साथ  हो  उसी

 त्रिमूर्ति  महेश  की  हमारे  देश  के  साथ  जिस  को  लेकर  हमने  ग्रा जा दी  की

 को
 ant  बढ़ाने  के  लिये  प्रयत्न  करें  और  हम  लडाई  लड़ी  इस  देव

 की
 उन्नति  में  सब  लग
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 एम०  बी०

 तो  निश्चित  है  कि  हमारा  देश  उन्नति  के  कारण  wa  वित्त  मंत्री  za  पा  रित  करवों

 दील  होगा
 '

 fas  मंत्री  जी  जो  यह  कर  ही  छोड़ेंगे  ।

 ब्यूटी  बिल  शुल्क

 शाये  में  उसका  alan  समर्थन  करता  हूं  ।
 जब  यह  विधेयक  पारित  हो

 तब  धनी  व्यक्ति  इसे  उच्चतम  न्यायालय
 इस  मनुष्य  के  अवतार  में  हम  कुछ  नहीं  कर

 वित्त  मंत्री
 में  चुनौती देंगे  ।

 तो  फिर  किस  जिन्दगी  में  हम  कुछ
 को  इसकी  वैधता  पर  विचार  कर  लेना

 कर  पायेंगें  ।  एक  गुमराहों  कवि  ने  इस  संजीव

 >  चाहिये  ।  यदि  कोई  विधि  सम्बन्धी  भूल
 में  ठीक  ही  कहा

 चक  रह  गई  हो  तो  उसे  शीघ्रातिशोकघ्र  दूर
 मरु  पर  नहों  अपने  स्वाय

 कर  लेना  चाहिये  ।

 परमार  के  कारणे  माग  सकी  लाज  |

 लिहाजा  देश  sare  के  जिए  ant  यह  बिल  में  वित्त  मंत्री  से  पहला  प्रश्न  यह  पूछना

 चाहता  यह  शुल्क  राजा  महाराजों
 वित्त  मंत्री  जी  ला  रहे  हैं  तो  इस  में  मांगनें

 से  कोई  लज्जा  की  बात  नहीं
 है  ।  चाहे  इस

 की  सम्पत्ति  पर  लागू  तथाकथित

 भूतपूर्व  शासकों  की
 के  विरुद्ध  कितनी  ही  टीका  टिप्पणियां  क्यों  न  ~

 जब  यह  कर  देश  के  हित  के  लिये  लगाया  अनुच्छेद  ३६६  (२२)  में  की

 जा  रहा  है  तो  यह  उचित  है  कि  हम  सब  मिल
 भाषा  दी  गई  कौर  उसे  निजी  थैली  के

 कर  काम  करें  उसके  साथ  साथ  ५
 रूप  में  fafeaa  राशि  दी  गई  है  ।  उस  शासक

 जो  मुख्तलिफ  इज्म सु  वाद  हैं  उन  को
 के  पास  दो  प्रकार  की  सम्पत्तियां  हैं--एक

 तो  निजी  थली  कौर  दूसरी  वह  सम्पत्ति  जो
 देश  के  हित  का  ख्याल  रखते  ga  दूर  रक्खें

 कौर  सब  इस  देश  की  भलाई  के  काम  में  लग
 उस  राज्य  विशेष  के  नरेश  के  रूप  में  उसके

 पास  थी  ।  इस  निजी  सम्पत्ति  का  क्या
 जायें  ।  श्राप नें मुझे  जो  समय  दिया उस  के

 निजी  थैलियों  के  विषय  में  तो  में  माननीय लियें  में  श्राप  का  बड़ी  झ्राभारी  हूं  ।

 श्री  एस०  एस०  में  कांग्रेस  सरकार

 वित्त  मंत्री  का  ध्यान  भ्रनुच्छेद  २९१

 ३६२  की  प्रोर  करता  हुं
 |

 भ्रनुच्छेद
 को  इस  विधेयक  के  स्थापित  करने  पर  >

 ३६२  में  लिखा  ए
 हार्दिक बधाई  देता  हुं  ।  कांग्रेस ने  कराची

 संकल्प  की  प्रस्तावित  के  द्वारा  यह  वचन  की  किसी  राज्य  के

 विधान-मंडल  की  विधि  बनाने  की दिया  था  कि  राजनैतिक  स्वतंत्रता  परिपक्व

 होकर  alan  स्वतंत्रता  बन  जायेंगी  ।  fea  के  प्रयोग  अथवा  संघ  या

 उस  वचन  को  पुरा  करने  का  यह  विलम्बित  किसी  राज्य  कार्यपालिका

 १६४८  के  शक्ति  के  प्रयोग  राज्य तथा  ग्र धक चरा  प्रयास  है  |

 इसी  प्रकार  के  विधेयक  का  कार्याधिक्य  के  शासक  के  वैयक्तिक  अधिकारों

 विशेषाधिकार  अर  गर्मि  के के  बहाने  व्ययगत  होने  दिया  गया  था  ।

 मुझे  भ्राशंका  है  कि  कार्याधिक्य  तो  बहाना  विषय  में  ऐसी  प्रसंविदा  al  करार

 ही  वास्तव  में  न्यस्त  care  का  दबाव  के  जैसा  कि  अनुच्छेद  २९१

 था  अब  भी  यह  ग्राहक  हो  सकती  के  खंड  (१)  में  निर्दिष्ट  दी

 है  कि  इस  विधेयक  की  वही  गति  न  हो  ।  गई  प्रत्याभूत  आश्वासन  का

 फ़िर  भी  मुझे  होती  है  कि  धना भा  सम्यक  घ्यान  रखा  जायेगा  ।''
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 अनुच्छेद  २९१  (2)  में  लिखा
 है

 :

 संविधान  के  प्रारम्भ  से  पहिले  कैसा  ?  वह  तो  निवृत्ति  वेतन  क

 जहां  किसी  देशी  राज्य  के  शासक  द्वारा  समान  जो  दूसरे को  भी  जायेगा ।

 की  गई  CaP  तदा  या  करार  के  अधीन
 वह  ऐसी

 सम्पत्ति  नहीं
 हैं  दो

 किसी
 की  मृत्यु

 ऐसे  राज्य  के  शा  पक  को  निजी  थैली  पर  दुसरे  को  उत्तराधिकार में  मिले  ।

 के  रूप  में  किन्ही  राशियों  की  कर  मुक्त  श्री  प०  एस०  am.  नद  मेरा

 देनगी  भारत  डोली  नियत  को  सरकार
 विचार  ar  से  भिन्न  हो  सकता  है  ।

 निजी

 द्वारा  प्रत्याभूत  आश्वासित  की  थैलियाँ  लघुकरण के  समान  है  ;  नकद  रूप  में

 गई  हं  बडी  राशि
 न

 देकर  वार्षिकी  के  समान  रूप  दे

 दिया गया  हैं  ।  सम्पत्ति  शुल्क  विधेयक के
 वैसी  मियां  भारत  की  संचित॑

 fifa  पर  भारत  git  तथा
 खंड  ६  के  अ्रनुसार  वार्षिकी

 को
 सम्पत्ति  सानना

 होगा  |  मेरा  विचार  दत  प्रतिश्त  ठीक
 उत  में  से  दी  तथा

 ऐसा
 में  नहीं

 परन्तु
 हो  सकता  है  कि

 किलो  शासक  को  दी  गई  वसा
 निजी

 थैलियां
 सभी  करों  से  विमुक्त हैं  ।

 प्रवर

 सभी  अय  पर  कवरों  समिति को  इस  पर  विचार  कर  लेना  चाहिये

 से  विमुक्त  होंगी  ।”  जिस  से  कोई  विधि-सम्बन्धी  कमी  न  रह

 जायें  ।
 श्री  महावीर  यह  तो  केवल

 आय  पर  वीके
 के

 विषय
 में  ही  है

 ।  संविदाओं  तथा  के  अनुसार

 रेशों  को  निजी  सम्पत्तियों के  उपभोग  का

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :
 मुझे  उधर

 की
 भ्रधिकार  दिया  गया  हुँ  ।  उनकी  क्या  स्थिति

 ओर
 से  इसी  तरफ  की  प्यारा  परन्तु

 क्या  वहू  भी
 विमुक्त

 हैँ  ?
 विलय  से

 को  सोचना  है  कि  यह  विधि  रूप  में  बै  होगा
 qa

 वे  अपने  राज्यों  में  सम्पूर्ण  प्रभुत्व  सम्पन्न या  नहीं  ।  संविधान  में  शब्द  ये  हैं  ara

 पर
 करों  से  विमुक्त  होगी

 ।
 1.0

 श्री  त्यागी  कहेंगे  उनकी  निजी  सम्पत्ति  पर  कोई  राज्य  भी  कर
 कि  यह  संपत्ति-शुल्क  है  यह  राय  पर  कर

 नहीं  लगा  सकता ।
 नहीं  है  भ्रमित  पूंजी  पर  कर  है  ।  परन्तु  अ्रापको

 विविध  प्रसंविदाशों  ste  करारों  को  भो
 उपाध्यक्ष  महोदय  :

 अनुच्छेद
 ६२

 देखना  होगा  देशी  राज्यों  सम्बन्धी  मस्त  पत्र
 शब्द  हैं  सम्यक  ध्यान  रखा  जायेगा  ।  इत

 शब्दों
 के

 नियमन  का  ही  प्रश्न  यदि  dag के  पृष्ठ  १२४  में  सरदार  पटेल  की  वक्तृता  दी

 इन  चीज़ों  की  उपेक्षा  कर  तो  क्या  माननीय
 हुई  और  कंडिका  QRE  में  लिखा  है

 सदस्य
 का

 यह  लाश  /
 है  कि

 उस
 मात्रा

 तक
 की  प्र संविदाओं  शर  संसदीय  विधान  aa  होगा  ?

 करारों  के  निबंधनों  के
 श्री  एस०  एस०  मोरे  नहीं  कह  सकता

 शासकों  की  निजी  थैलियां  सभी
 कि  उच्चतम  न्यायालय  क्या  निर्णय

 करों  से  मुक्त  होंगी  ।”
 परन्तु  भिन्न  भिन्न  विनिर्णयों  की  धारा  को

 वहां  arr  पर  करोंਂ  नहीं  परन्तु  सभी  करोंਂ
 देखते

 ऐसा  स्याल  पिता  कि  यदि  संसद्

 का  प्रयोग  gar  है  |  निजी  थैलियों  की  राशियां  अनुच्छेद  ३६२
 के

 प्रभाव
 को

 ध्यान
 में  न

 रखते

 मोटी  मोटी  हें  जो  वर्तमान  शासक  के

 ह  अ
 कारी  को  दायभाग  में  मिलेंगी
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 एस०  एस०

 न्यायाधीश
 कुछ  कौर  निष्कर्ष पर  पहुंच  जाय  देते रहे  हैं  कि  मद्य-निषेध बन्द  किया  जायेगा

 alt  उस
 विधान

 विशेष  को  द... प्रवध  विधान  तो  वे  पदत्याग कर  देंगे  ।  वे  जाते  हें  तो  जाने

 समझा  जायें  ।  में  माननीय वित्त  मंत्री  यदि  विविध  योजनायें  के  लिये  aa

 तथा  प्रवर  समिति  से  प्रार्थना  करता  हुं  कि  उन्हें  प्रावश्यक है  |

 इस  विधि  सम्बन्धी  पहलू  पर  विचार  wa

 करना  चाहिये  कि  इन  प्रत्याभूतियों का  कया  में  श्री  गाडगिल  से  सहमत  हूं  कि  शक्ति

 प्रभाव है  ?  श्र  प्रतिष्ठा आदि  का  द्वार  शीघ्रातिशीघ्र

 गिर  चाहिये  ।  इसके  अधिक

 क्रांतिकारी  विधेयक  की  श्रावस्यकता थी  ।

 वित्त  मंत्री  ने  कहा था  कि  शभ्रनुसूची में
 परन्तु  अभिसारी  |  निजी  सम्पत्ति  को  समापत

 उल्लिखित
 कुछ  राज्यों ने  ग्रनुच्छेद  २५२ के  करना  कठिन  है  ।  निजी  सम्पत्ति  के  बिना

 aorta  संकल्प  पारित कर  दिये  हें  ।  ऐसा
 दायभाग नहीं  रह  परन्तु  दायभाग क

 क्यों  ?  सूची १  की  मद  ८७  में  संघ  सरकार

 बिना  भी  निजी  सम्पत्ति रह  सकती sg  हमारे
 को

 '  कृषि-भूमि को  छोड़  कर  oer  सम्पत्ति
 ऋषियों  मनु  तथा  याज्ञ वल्क  को  यह  पता  था

 के  बारे  में  सम्पत्ति-शुल्कਂ  लगाने  का  afi

 उन्हों  ने  सम्पत्ति  में  अधिकार

 कार  प्राप्त हैं  ।  अनुच्छेद
 ‘EE

 में  लिखा है

 शुल्क  कर  भारत  सरकार  का  सुजन  विधवा
 की  मृत्यु  पर

 उसकी  सम्पत्ति  उत्तर भोगी  को  प्रत्यावर्तित
 द्वारा  भ्रारोपित  ae  संगीत  किये  जायेंगे

 हो  जाती है  ।  इसी  प्रकार  होना  चाहिये  कि
 परन्तु  राज्यों को  खंड  (२)  में  उपबन्धित

 रीति  से  सौंप  दिये  जायेंगे  ।  कौर  उसके

 सम्पत्ति  पर  सीमित  अधिकार  रहे  भर  वह  मृत्यु

 के  पश्चात  उत्तर भोगी  को  मिल  अर्थात
 खंड

 में  लिखा  है

 हर
 कृषि-भूमि से  अन्य

 सम्पत्ति
 के

 उत्तराधिकार
 विधेयक  शुल्कਂ  ।

 मेरे  मित्र  श्री  सी०  डी०  देशमुख  को

 सरकार  के  प्रतिनिधि के  रूप  में  मिल  जाये  ।
 मुसे  प्राइवेट है  कि  इस  में  से  हमें क्या  मिलेगा

 हम  शुल्क  आरोपित  संगृहीत  करेंगे  प्रौढ़

 फिर  बांट  देंगे  ।  हमें  अपनी  विकास  योजनाओं
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसका  प्रकारान्तर

 से  यह  भ्रम हे  कि
 सम्पत्ति  शुल्क  सौ

 प्रतिशत
 के  लिये  फिर  कहां  से  धन  मिलेगा  ?  संघ

 होना  चाहिये ।  बस  उन्हें  भी  क्यों
 सरकार  तो  केवल  संग्रहण  करने  वाला

 कर्ता  मात्र  है  ।
 बनाते  उनकी  सम्पत्ति  छिन  जाना  ही

 पर्याप्त है
 श्री  सी०  डी०  देशमुख  विनियामक

 अभिकर्ता  ।
 श्री  एस०  एस०  मोर  :  हम  विधवा ग्र ों  के

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  यदि  कोई  प्रांतीय  साथ  बहुत  बुरा  व्यवहार  करते  रहे  यदि

 सरकार  व्यर्थ  योजनाएं  बनाती  ह  धन  हमें  भी  वैसा  ही  जीवन  बिताना  पड़ेगा  तो  पता

 बरबाद  करती  हैं  तो  ड्राप  इस  सम्पत्ति-शुल्क  लगेगा |

 को
 भी  उसे  ही  सौंप  देते  जिस

 से  कि  वह

 अर  भी  धन  बरबाद  कर  सके  |  यदि  श्राप  उनका  में  इस  विधेयक  का  पुरा  समथेन  करता

 विनियमन  करना  चाहते  हें  तो  उन्हें  कहिये  कि  हु  सिद्धान्त पर  भी  कौर  मुख्य  मुख्य बातों  में

 aa  वास्तव में  विनियमन  चा  हे  प्रान्तीय  भी
 ।

 केवल  यही  चाहता  हूं  कि  में
 ने  जो

 बाते

 भ्रांति  कुछ  कहें  ।  प्रांतीय  मंत्री  धमकी  कही  हैं  उन  पर  भी  विचार  किया  जामे  ।
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 श्री  एन०  श्रीकांत  नायर  (  क्वि लोन  वहां  इस  पर  अधिक  आपत्ति  नहीं

 व  में  इस  विधेयक  का  होगी  ।  परन्तु  यह  नितान्त  ara

 समझते  करता  हूं  ।
 तू  है  कि  राज्यों  की  योजनाओं  पर  कोई  अंकुश

 यह  विधेयक  श्रीमती  को  दूर  करने  का  रहे  ।  मुझे  रोवनहार-कोचीन  का  तो  भेद

 कोई  रचनात्मक  उपाय  नहीं  है  क्योंकि  इसमें  पता  कौर  में  कह  सकता  हुं  fH  वहां

 जनसाधारण  के  जीवन  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  रुपया  बरबाद  नहीं  भ्रष्टाचार

 के  लिये  कुछ  नहों  है  ।  यदि  यह  केवल  लोगों  में  भी  बहू  जाता  है  ।  थोड़े  दिन  पहले  ही

 का  स्तर  गिराने की  कार्यवाही है  तो  यह  वहां  भ्रष्टाचार  के  कारण  मंत्रियों  में  प्रवीण  वास

 नकारात्मक  उपाय है  ।  प्रस्ताव  रखा  गया  परन्तु  वह  थोड़े  से  मतों

 श्री  गाडगिल  कहते  हें  कि  यह  निजी

 से  गिर  गया  ।

 सम्पत्ति  पर  आराघात  पर  यह  केवल  प्रचार
 ~  इस  विधेयक के  खंड  १८  (२)  म

 मात्र है  ।  इंगलिस्तान  में  skv  में  जो  दंड  रखा  गया  वह  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 संपत्ति  शुल्क  लागू  वहां  तो  फिर  यदि  सरकार  ठीक  ठीक  जानकारी  चाहती
 aa  निजी  सम्पत्ति  होनी  ही  नहीं  चाहिये  ।

 है  तो  कहीं  प्रतीक  कठोर  दंड  रखना  चाहिये  |

 इसे  समाजवादी  उपाय  बताने  का  त्रय  यह

 हैं  कि  अमरीका  १९१६  से  ही  समाजवादी  दो  वर्ष  के  उपबन्ध  के  विषय  में  मं

 राज्य  हे  और  लंका  PELE  से  कौर  हमारा
 विद्वान  उपाध्यक्ष  महोदय  से  पूर्णत  :  सहमत

 पड़ौसी  पाकिस्तान  भी  गत  तीन  वर्षों  से  इसको  बढ़ाता  समय-सीमा

 समाजवाद  राज्य  है  ।  तथा  को  हटा  ही  देना  अ्रन्यथा  लोग

 प्रक्रिया  में  तो  करोड़पति  बड़े  ही  ह  ।  अतः  अपनी  संपत्ति  सम्बन्धियों  आदि  को

 इसे  समाजवादी  उपाय  कहना  गलत  है  ।  दे  देंगे  और  शुल्क  से  बच  जायेंगे  |  यह

 तके  ठीक  नहीं है  कि  CokY  १६१० समाजवाद  तो  निजी  को

 समाप्त  करने  से  ही  ञ्  सकता  रोक  के  ब्रिटिश  अधिनियमों  में  भी  ऐसा  ही  उपबन्ध

 उत्पादन  तथा  वितरण  पर  गैर-सरकारी  है  ।  मेले  खाल  में  उसमें  संशोधन  हो  गया

 स्वामित्व  को  adar  समाप्त  करने  से  ही  है  श्र  wa  कालावधि  पांच  वर्ष  को  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  केवल  १०००  रुपये प्रा  सकता  है  ।  संपत्ति-शुल्क  तो
 पूंजीवादी

 उपाय है  |  इस  देश  में  पूंजीवादी  व्यवस्था  से  कम  को  राशि  है  तो  उस  पर  करे  न  लगे

 प्रतीक  सशक्त  हो  गई  है  क्योंकि  राजा  परन्तु  राशि  १०००  रुपये  से  अ्रथिक  हो  तो

 महाराजा  भी  अरब  पूंजीवादी  बन  गये  समय-सीमा  की  परवाह  न  करते  हुए  उस

 यह  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  जा  पर  कर  लगा  देना  चाहिये  |

 केन्द्र  राज्यों  से  भ्रधिकाधिक सका है  ।
 मेरे  विचार  में  शुल्क  की  दरें  प्रतिवर्ष

 शक्ति  लेता  जा  रहा  है  राज्य  उत्तरोत्तर

 नगरपालिकाओं  के  समान  बनते  जाते
 बदलने  से  श्रनिद्चितता  उन्हें

 निश्चित  कर  देना  चाहिये  शर  उच्च  स्तर
 हैं

 ।
 मेरे  राज्य  त्रैवनकोर-कोचीन  म

 इस  विधेयक  पर  बहुत  संदेह  किया  जाता
 पर  ही  निश्चित  करना  चाहिये  ।

 क्योंकि  इससे  भ्रांतियों  का  एक  sta  खंड  ३२  में  कमियों  कौर

 केन्द्र  हड़प  लेगा  ।  wa  मेरे  योग्य  साथी  अन्य  रूप  भेदों  के  जो  सबन्ध  F  वे  अस्पष्ट

 मोरे  ने  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  दिया  है  तथा  हानिप्रद  हें  ।  इससे  मंत्रियों  के
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 fait  एन०  श्रीकांतन

 पास  बहुत  से  लोग  कौर  इसका  भी  कदम  उठाने  होंगे  ।  अघिक  महत्वपूर्ण

 दुरुपयोग  भी  हो  सकता  है  1  लोग  कहेंगे  सुधार  करने  तभी  श्रमिक  समता  स्थापित

 कि  सरकार  इस  अपने  दल  को  ला
 न  uasrr  निब  ग्र स्वस्थता म  बहुना  हो  सकती है  ।

 रही  है  ।  अतः  निश्चित  शर्तें  विहित  कर  ग्राही  को  दूर  करने  के  लिये  तो  हमें  ढांचे

 देना  श्रेयस्कर है  ।  में  ही  प्राप्त  चूल  परिवर्तन  करने  होंगे  ।

 खंड  ३५,  RE,  ४०,  C2,  WE,  द्  धनी  वर्ग  को  तथा  महारानियों

 ६१  (४),  ६३  झ्र  ६४  में  नियंत्रक
 इस  पर  अधिक  सशंकित  नहीं  होना  चाहिये  ।

 को  सचदेवा  के  समान  अधिकार  प्राप्त  हैं  ।
 इसको  स्थागित  करने  के  कहना  समय

 इससे  वें  भष्टाचार  होगा  ।  की  गति  के  अ्रनुरूप  नहीं  है  ।  महात्मा

 मंडली  को  भी  खंड  ६८  (३)  में  निरंकुश  गांधी  ने  स्पष्ट  कहा  है  कि  यदि  हम  शांतिपूर्ण
 अधिकार  दिये  गये  हें  कि  वह  किसी  सम्पत्ति  उपायों  से  श्रमिक  समता  स्थापित  करना  चाहते

 को  मनमाने  रूप  में  छोड़  सकती  है  ।  हमें  हैं  तो  धनियाँ  को  समय  के  लक्षण  समझने

 इस  विषय  में
 भी

 ad  विहित  कर  देनी  |  उन्होंने  स्त्रतंत्रता-प्राप्ति  से  पूर्वे

 चाहिये  ।
 एक  बार  कहा

 ह
 में  बीमे  को  विमुक्त  करने  के  पक्ष  में  तब  तक

 नही ंहूं  ।  दस  रुपये  देकर  एक  लाख  रुपये
 अ्रतंभतर : है है  जब  तक  कि

 पाने  का  gap  क्यों  हो  ?
 धनियाँ  atc  करोड़ों  बुभुक्षितों  के

 इस  शुल्क  से  प्राप्त  राशि  को  बीच  एक  चौड़ी  खाई  विद्यमान  है  ।

 यदि  धन  का  स्वेच्छा  से  परित्याग
 सामाजिक  सुरक्षा  की  योजना  के

 लिये  अलग  अलग  रख  देना  चाहिये  ।  इससे  नहों  किया  जायेगा  हिंसात्मक

 जनता  में  इसके  प्रति  जोश  पैदा  हो  सकेगा  ।  तथा  रक़्तपूर्ण  क्रांति  होकर  ही

 रहेगी  0.0

 प्रोफेसर  अग्रवाल  में  इस
 ज  यदि  पति  लोग  ऐसे  साधारण  उपाय

 महत्वपूर्ण  विधेयक  स्वागत  हूँ  ।
 का  जो  क्रांतिकारी  नहीं  विरोध  करेंगे

 यह  कोई  क्रान्तिकारी  उपाय  नहीं  है  ।

 तो  शांतिपूर्ण  रक्तहीन  क्रांति  का

 सम्पत्ति-शुल्क  बहुत  प्राचीन  चीज  है  ।  प्रथम
 वातावरण  नहीं  बन  पायगा  ।

 अथवा  द्वितीय  शताब्दी  ईसापूर्व  में  ये  शुल्क

 रोमन  साम्राज्य  में  लग  थे  |  भारत  कांग्रेस  ने  नरेशों  को  मिटा  है

 में  भी  १९वीं  शताब्दी  में  इस  पर  चर्चा  चली  भर  जमीदारी  भी  समाप्त  कर  दी  है  |

 अरब  यदि  भूमि  सम्बन्धी  सुधार  करते  चले  जायें थी  ।  यूरोप में  इटली के  कई  नगरों में

 ये  शुल्क  लागू  थे  कौर  १७वीं  शताब्दी  तक  तो  अरन्य  वर्गों  को  कैप
 अ्रद्धता  छोड़ा  जा  सकता

 समूचे  यूरोप  में  प्रचलित  हो  गये  थे
 ।  है-अर्थात्

 यह  क्रान्तिकारी  वस्तु  नहीं है
 ।  गीतों  इरादी  को  कैसे  अछूता  छोड़ा  जा  सकता

 यदि  हमें  कल्याणकारी  राज्य  बनाना  है
 यह  समझना गलत  है  कि  इससे  देश

 तो  सभी  वर्गों  को  लेता  होगा  ।
 में ग्रथिक  समता  हो  जायेगी  ।  परन्तु

 भारत  की  कर-व्यवस्था  में
 यह  हमें  विधेयक  में  यह  बात  रख  देनी

 चाहिये  कि  इस  का  प्रभाव  एक  लाख  रुपये
 कदम  है  ।  इसके  बाद

 अन्य
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 धन  पुत्रों  को  देने  का  विचार  करने  लगे से  कम  पर  नहीं  या  माननीय  वित्त

 मंत्री  को  सदन  में  ऐसी  घोषणा  कर  देनी  वे  पुत्रों  की  अ्रथवा  gates

 चाहिये  ।  इस  से  हानिकारक  विरोधी  प्रचार  की  दया  पर  श्रावित  हो  जायेंगे  |  संसद्

 बंद  हो  जायेगा  |  कौर  शंकाओं  का  सामाधान  का  उद्देश्य  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  प्रथा  को

 हो  जायेगा  ।  भंग  करने  नहीं  है  परन्तु  इस  प्रकार  के

 कई  लोग  इत  विवेक  फके  प्रभाव  से  अनिश्चित  विधेयकों  का  यहीं  परिणाम  हो

 जाता है  । बचने  के  लिये  विधि-रूप  विभाजन  करने

 लगे  हैं  |  संयुक्त  हिन्दू  परिवार  प्रथा  बहुत  प्रवर  समिति  के  विचार  एक  ak

 wear  है  a  उससे  बेकारी  are  को
 उलझन  भी  है  जिसकी  डा०  मुखर्जी  ने  कुछ

 सामाजिक  सुरक्षा  रहती  है  ।  इस  व्रिधेग्रक
 चर्चा  की  है  ।.  मान  लीजिये  चार  भाई  संयुक्त

 की  fet  त्रुटि  के  कारण  वह  व्यवस्था  भंग
 परिवार के  सदस्य  उनमें  से  एक  की

 नहीं  होती  चाहिये  ।  विभाजन  द्वारा  कर
 मृत्यु  हो  जाती  तो  उन्हें  उसके

 से  बचने  को  संभावना  को  मिटा  देता  चाहियें  ।
 जो  उन्हें  मिल  शुल्क  देता  पड़ेगा  |

 मरते  समय  लोग  प्राप्र:दान  किया  करते  बाद  में  यदि  एक  भाई  कौर  उत्पन्न  हो  जाता

 यदि  दान  दक्ष  ठीक  प्रिया  अन्य  विकास  है  तो  यह  aa  प्रा  कि  उन्होने  ऐसी  सम्पत्ति

 ara  के  लिय  हो  तो  उसे  भ्र भि ज्ञात  करना  पर  कर  दे  दिया  है  जो  उसके  भाग  में  पुर्णतः

 चाहिये  ग्रन्थ  नहीं  |  पर्तों  के  विनियमन  नहीं  कराती  |

 के  लिये  एक  विधेयक  बताता  चाहिये  ।

 मृत्यु  पूर्व  दान  के  विषय  में  हमने  दे

 सम्पत्ति  शुल्क  अधिनियम  के  बाद  देश  ag  की  अ्रवधि  रखी  है  ।  कई  एक  वर्ष

 में  मितव्ययिता  के  लिये  आंदोलन  होना  चाहते  हे ं|  stay  भी  क्यों  रखीਂ  जाये  ?

 चाहिये  जनता  को  fazata  हो  हमें  तो  केवल  ईमानदारी  के  सौदों  को  मनाना

 जाय  कि  रुपया  व्यथा  नहीं  खोया  जा  रहा  चाहिये  छः  मास  पर्याप्त  हैं  ।  किसी  को

 है  ।  लोक  लेखा  समिति  सदस्य  होने  क्या  पता  लगता  है  कि  वह  दो  वर्ष  में  मरेगा

 के  नाते  में  कहूंगा  कि  यहां  सरकारी  aa  या  एक  वर्ष  या  ही  दिन  ?  इसके

 पर  संसद्  का  वैसा  प्रभावी  नियंत्रण  नहीं  अ्रतिरिक्त  दो  ay  की  कालावधि  उन  दानों

 है  जसा  ब्रिटेन  शादी  देशों  में  है  ।  पर  लागू  नहीं  होनी  चाहिये  जो  पुत्रियों  या

 मद्य  निषेध  को  इस  मामले  में  नहीं
 बहिनों  को  विवाह  के  लिये  दिये  जायेंगे  ।

 ऐसे  मामलों  के  लिये  ग्रंग्रेजी  विधि  में  भी
 लाना  चाहिये  1  saa  तो  करोड़ों  घर

 सुधर रहे  हें
 अपवाद  हमें  भी  ऐसा  अपवाद  रखना

 वह  महत्वपूर्ण  समाज  सुधार

 है
 चाहिये  ।

 श्री  रघु राम थ्या  )  इस  हमें  कृषि  सम्पत्ति  के  विषय  में  कुछ

 विधेयक  का  समर्थन  करने  में  मुझे  प्रसन्नता  रियायत  करनी  चाहिये  ।  ब्रिटिश  वित्त

 है ।  १९२६  में  कृषि  सम्पत्ति  पर परन्तु  में  कुछ  सुझाव  देना  चाहता

 एक  सुझाव  तो  यह  जो  कई  सदस्य  कर  की  दरें  थोड़ी  ही  रहने  दी  गई  थी  परन्तु

 पहले  ही  दे  चुके  कि  न्यूनतम  विमुक्ति-सीमा  ma  सम्पत्ति  पर  बढ़ा  दी  गई  थी  व्यापार  में

 विधेयक  में  ही  रख  जानी  चाहिये  ।  मनुष्य  सट्  से  दुगना  तिगुना  कर  लेता  है  ।

 भ्रनिठब्रता
 के

 कारण  लोग  प्रभो  से  अपना  मि  के  विषय  में  यह  बात  नहीं है  ।



 १७६ (७५  संपत्ति  शुल्क  विधेयक  ७  नवम्बर  PRuR  सम्पत्ति  शुल्क  विधेयक

 बीमे  के  विषय  में  यह  बात  गलत  है  तक  सम्पत्ति  शुल्क  लागू  हो  उस  सीमा  तक

 कि  दस  tag  देकर  एक  लाख  मिल  जाता  उत्तराधिकार-शुल्क  समाप्त  कर  दिया  जाना

 है  ।  ऐसा  होगा  तो  सभी  बीमा  समवाय  अन्यथा  यह  दोहरा  करारोपण  हो

 दिवालिये  हो  जायेंगे  ।  हमें  अधिक  जायेंगी ।

 ही  धन  देना  पड़ता  है  ।  बीमे  को  प्रोत्साहन  मद्य-निषेध  सफल  नहीं  हु प्रा है

 देने  के  लिये  कोई  रियायत  देनी  ही  चाहियें  उसे  समाप्त  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया

 अन्यथा  बीमा  व्यवसाय  पर  इसका  घातक  जाना  चाहिये  ।

 । प्रभाव  होगा
 इसके  पश्चात  सदन  की  बठक  सोमवार

 प्रवर  समिति  को  इस  विषय  पर  भी  १०  १९५२  के  पौने  ग्यारह  बजे

 विचार  करना  चाहिये  कि  सीमा  तक  के  लिय  स्थगित  हो  गई  |


